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ट्वितोय संत्करण की भूमिका 


छः मास से कम समय में हो हम आपके समझ 'शिक्षाआयोग' का दूसरा 
सस्करण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अल्प समय में हो प्रस्तुत पुस्तक का दूसरा सस्करण 
प्रकाशित करना, इस बात का प्रमाण है कि देश के समी मार्गों में इसको पसन्द किया 
शया है। इसके प्रमुख कारण दो हैं--पुस्तक में बामोग शो सभी मुख्य बातो को स्पान 
दिया गया है, और भारत में शिक्षा वी आधुनिक परिस्थिति को ध्यान से रखकर 
उनकी समीक्षा को गई है । 


हमें इस बात से बहुत हप॑ और संतोष है कि आयोग के एक सदस्य, डावटर 
टी० छेन आज भारत के शिक्षा-भत्रीं हैं । वे इस बात के लिये अयक प्रयास कर रहे 
हैं कि आयोग के सभी सुझावों को सरकार द्वारा मान्यता भ्राप्त हो जाय | उनको इस 
काय में कहाँ तक सफलता मिली है--इसका वर्णत पुस्तक में यथा-स्थान किया गया 


है । साथ ही पुस्तक को परिवद्धित करके अधिक सतामप्रद बनाने का प्रयाप्त मी किया 
गया है ॥ 


हमें विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक उन सब व्यक्तियों की जिज्ञासा को संतुष्ट 
करेगी, जो आयोग के सुझावों और सिफ़ारिशों से क्वगत होना चाहते हैं। 
डे 
विज्ञपा इषामों है 


पी० डी० पाठक 
सं० २०२४ वि० 


जी० एस० डो० त्पागी 


प्रथम संस्करण को भूमिका 


स्वतंत्र मारत में 'विश्दविध्ालय स्िदगर-आयोग' (१६४८-४६) और "माध्यमिक 
शिक्षा-आपोग' (१६५२-५३) की जिन सिफ़ारिशों को सरकार की मान्यता मिल्री थो, 
उनको पूर्ण रूप से कार्यान्दित भी नहीं किया जा सका था कि सरकार ने डावटर 
डी० एस० क्ोठारी को अध्यक्षता में “श्िक्षाओआयोग' मामक तीसरा कमीदन नियुक्त 
करके उस पर १५ लाख रुपये को विशाल निधि व्यय कर दी । 

सरकार ने ऐसा बयों किया ? आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों 
के बारे से कया सुझाव दिये ? दया वे, मौलिक, महत्त्वपूर्ण और समाजवादी समाज के 
लिये जिसवी ओर देद कुछ समय से बढ़ रहा है, उपयुक्त हैं ? बया उनको कार्यान्वित 
करने से देश के मादोी नागरिकों का और राष्ट्र का कल्याण हो सकेगा ? इन्हों सब 
बातों को भ्रस्तुत पुस्तक शी छामप्रो बनाकर विवेचन किया गया है । 


थाशा है कि पुस्तक छात्राध्याषो और शिक्षा-प्रेमियों बी माँग को पूरा 
करेगी । 


भहाद्शिवरात्रि दो० डी० पाठक 
१६५७ जो० एस० डो० श्पायी 


विषय-सूची 
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शिक्षा-आयोष 
(रोठाएऐं कमोशन) 
]260९॥00७ (०जाएै+509 
(०फशा 00कराण्ांऑआणण) 
[964-66] 
विषय-अ्वेश १, घायोग की नियुक्ति के दारण है, आयोग की नियुक्ति 
४, समीक्षा ७, आयोग का टायं-क्षेत्र ८, आयोग की आायं-प्रधाप्ती 


२, आयोग का प्रतिवेदन ११, आयोग के युग-प्रदत्तक विधार १२, 
आयोग बी सिफ़ारिएं और सुम्यव २३। 


ड्रे 
शिक्षा और राष्ट्रोय लब्य 


(थ) राष्ट्रोय पुननिर्माण के लिये शिक्षा में परिवर्तन २४, (ब) राष्ट्रीय 
पुतनिर्माण भो समस्‍यायें २४, (स) शिक्षा का भ्यन्किएों के छोदत, 
शावष्यकताओ छऔर अवाौशाओ से सम्दत्थ २४, (द) शिक्षा की पंच- 
मुखो कार्य-क्रम २५ +-है. शिक्षा और उत्पाद २४, ध्मीक्षा २६; 
२. सामाणिक और दा्ट्रीय एश्ता २७, समीक्षा २६; ३. छिज्षा शौर 
प्रजातत्र बी धुरहृदा ३०, समीशा ३०; ४. शिक्ता धोर आपुतीर रच 


३१, छमीक्षा ३१; ५. धामाडिद, नैतिक और बाभ्यात्पिक भुस्पों का 
शिकास ३२, समीता ३१। 


(३) 
डर 
ज्षिक्षा की प्रयासों, रशचना ओर स्तर 


१. विदयासप-शिक्षा वी संरपता और अवधि ३३, २. विद्ातलद-शिधा 
वो धर्षमान संरचना ३६, ३ दिदासय-द्षिक्ा की मंदोन संरघठा ३७, 
अं. संरणातानास्यस्थी शुराव ३७, शमोज्ञा १८, ५ उच्यशिक्षा गो 
सरबता ३१, ६. शंरघता शम्पस्पी सुझाव ३६९, पप्रोशां ४०, 
७. सुविधाओं का उपयोग ४?, समोक्षा ४१, <. स्तरों का 
उभ्पन ४२, समोश्षा ४३ । 


है 
विक्षक को स्थिति 


१. वेलन ४४, २. शिक्षरों के वेतन-क्रम ४२, सभीशा ४६, ३. हियिति 
के उप्नयन के लिये अग्य सिप्रारिशें- (अ) विधालप-शिक्षरों से वेवत 
क्ममों गा बापस्विन ४७, समोशा ४८, (ब) विश्वविद्यासय-स्तर पर 
वैतन-+क् मों का कार्यासवग ४८, रामोशा ४६, (से) पदोन्नति बी शाम्मा> 

बनायें ४६, रामीशा १० (द) सैवा-निवृत्ति-लाम ५१, समीक्षा ५१, 
(य) बाय ौर सेवा वी दशाएं २, समोौझा १४॥ 


भू 
अध्यापक्त-शिक्षा 


१. अध्यापक शिक्षा का महत्व २५, २. वर्तमान व्यावसायिक्त शिक्षा 
के दोष ५५, रे. शिक्षक-शिक्षा की पृषक्षता का अन्त ५६, समीक्षा 
५७; ४, व्यावसायिक शिक्षा में सुघार ५८, समीक्षा १८; ४ प्रदि- 
क्षण-काल १६, समीक्षा १६; ६. प्रशिक्षण-संस्थाओ में सुधार ६०, 
समीक्षा ६१, ७, प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार ६२, समीक्षा ६२; 
छ. उच्च शिक्षा के शिक्षकों की ब्यावसायिर तैयारी ६२, समीक्षा 
६३; ६. अध्यापक-शिक्षा के स्तर ६३, समीक्षा ६४। 


पर 
छात्र-संस्या और जनबल 
१, छात्र-संख्या की राष्ट्रीय नीति ६५, समोक्षा ६६; रे. माध्यमिक 
भर उच्च शिक्षा में छात्र-संस्याओ की नीतियाँ ६७, समीक्षा ६७ | 


९९ 


हु 
शेक्षिक अवसरों की समानता 

१. विशुल्क शिक्षा ६६, २. शिक्षा के दूसरे खर्चों मे कमो ७०, 
३. पर्याप्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था ७१, ४. दात्रवृत्तियो की 
योजनायें ७२, ५. छात्र-सहायता के अन्य रूप ७४, ६. विशिष्ट 
क्षेत्रों मे अवसरों की समरातता--(अ) विकलाग बच्चों को शिक्षा 
७४, (द) स्त्रियों वी शिक्षा ७४, (स) पिछड़ी जातियों वी शिक्षा 
७५, (द) आदिदासियों को झ्िक्षा ७५, (ये) क्षेत्रोय असमानतारयें 
७६, समालोचना ७७। 

है 

विधालय-शिक्षा : विस्तार को समस्‍यायें 

१. पृव॑-प्राथमिक शिक्षा का विस्तार ७६, समीक्षा ६०) २ प्राय 
मिक-शिक्षा का विस्तार ८१, समीक्षा झरे, ३. माध्यमिक झिक्षा 
का विस्तार ८२, समीक्षा प४। 


&ृ 
विद्यालय-पाठ यक्रम 
१. विभिन्न स्तरों का पाद्यक्रम--(ब) निम्त प्रायमिक स्तर कॉ 
परादयक्रम ८५, (ब) उच्चतर प्राथमिक स्तर का पाद्यक्रम ८५६, 
(प्) निम्त-माध्यमिक स्तर का प्रादृयक्तषम ८६, (द) उच्चतर माध्य- 
मिक स्तर का पाद्यक्रम ६७, समीक्षा ८८, रे. भाषाओं का 
अध्ययन--न) त्रिमापी फाम्ूले से सशोधत ८८, (व) हिन्दी का 
स्थान ८६, (स) विभिन्न मारतीय माधाओ का स्थान ६०, (द) अंप्रेशी 
दर बल ६०, (य) शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन ६१, समीक्षा ६१, 
३ बन्य विषयों का अध्ययत--(अ) विशान एवं गणित ६४, 
(व) सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञात ५, (स) शारीरिक 
शिक्षा ६५, (द) कला तथा पाठ्य-सहगामी क्रियायें &६, समीक्षा 


६६; ४. बालकों तथा बालिकाओ के पाठ्यक्रमों मे विभिन्नता ६६, 
समीक्षा &७३ 


१० 
शिक्षण-विधियाँ, मागे-प्रदर्शेन और मूल्योकन 


. दिक्षण-विधियों के दोष ६८, २. शिक्षण-विधियों मे सुधार ६६, 
समीक्षा ६६; ३. पाद्य-पुस्तकें, शिक्षक-निर्देश-युश्तक व शिक्षण" 


है 4 


शामरी १००, एयौज्ञा १०२; ४. मार्गदर्शन मोर सनुपरेधन-- 
(मे) प्राथमित्र रतर पर भार्प्दर्शन १०२, (डे) माप्यमिक- 
स्तर पर पागे-प्रदर्शन १०३, (ग) धामान्य शुमाव ६०३, भमीता 
१०३; ५. मूस्पापन १७४, शमीक्षा १०१; ६. प्रतिभा को शोज 
एवं उतरा! विश १०६, समोशा १०३, ७. विधासय-मदत ६०७, 
ग्रमोक्षा १०५, ५. शध्ा दा आकार १०५, समीक्षा १०१।॥ 


श्र 
विद्यासप-शिक्षा - प्रशागनन और निरीक्षण 
१. सावेगनिक दिक्षा की साथान्य विद्यायटद़ति ११०, समीक्षा 
१११, २. विदातय-गुधार वां राष्ट्रब्यापी हार्यक्रम ११२, समीक्षा 
११२, ३. निरीक्षण ११३, समोक्षा ११४; ४. प्रधशामन और 
निरोक्षण शम्बस्धी सामान्य सिफारिश ११४, ग्रमोशा ११५।॥ 


श्र 
उच्च-शिक्षा : सव्य एवं सुधार 

१. विश्वविद्यालयों के स्य ११६, समीक्षा ११७; २. वरिष्ठ 
विश्वविद्यासयों गा विकास ११७, रामीक्षा ११८, ३. अन्य दिश्व- 
विद्यालयों और सम्दद्ध कॉतेजों का सुघार ११६, समीक्षा ३२०; 
४. शिक्षण में शुधार १२०, समीक्षा १२१, ४५. मूल्यांकन में 
सुपार १२२, समीक्षा १२२; ६. शिक्षा का माध्यम १२३, समीक्षा 
१२४; ७. छात्र-सेवायें १२५, समीक्षा १२५; ८. छात्र-सप और 
छांत्र-अनुधारात १२६, समीक्षा १२७ । 

श्र 

उच्च-शिक्षा : छात्र-सलूया और कार्य-क्रम 

१. उच्च-शिक्षा की सुविधाओो का विस्तार १२८, समीक्षा १२६; 
३. लयनात्मक प्रवेश-प्रणाली १२६, समीक्षा ३१३०; ३. कॉलेज का 
ध्लाकार १३०, समीक्षा १३०; ४. सदीन विध्वविद्यालयों की स्थापता 
१३१, समीक्षा १३२; ४. अंद्यकालीन शिक्षा की खुबिधोयें १३२, 
समीक्षा १३२; ६. स्त्री-शिक्षा का प्रसार १३२, समोक्षा १३३। 

श्ड 

विश्वविद्यालयों का अभिज्ञासन 

१. विश्वविद्यालय-स्वाघीनता की आवश्यकता १३४, २. विश्वविद्या- 
लय-हवाधीनता सम्बन्धी सुकाव १३४५, समीक्षा १३६; ३. उप-कुलपतियो 


के कार्य और नियुक्ति १३६, समोक्षा १३७; ४. विश्वविद्यालयों का 
विधान १३७, समोक्षा १३८; ५. सम्बद्ध कॉलेज रहै३े८, समीक्षा 
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शालिका २--प्रस्तावित छात्र-सल्या ज+पृ०१६४ | 
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तालिका ५--भारत मे शिक्षा पर व्यय 


अध्याय १ 


दिक्षा-आयोग 
(कोठारी कमोशन) 
फ्रएटक्षात्र 205क्षाइड्घठत्र 
(दाल एणाणफॉड्यैंग्णो 
[964-7966] 
विषय-प्रवेद्द 


स्वतंत्र भारत १६४८ में राघाकृष्णनन्‌ कमीशन ओर १६५२ में मुदालियर- 
कमोशन को नियुक्त कर चुका था ) इन दोतो आयोगों ने शिक्षा के विभिन्न अगो में 
सुधार के लिये अपने-अपने सुझाव दिये थे। इनकी कुछ सिफारिशों को सरकार ने 
स्वीकार करके क्षियास्वित क्रिया । ऐसा पूरी तरह से हो भी नहीं पाया था और यह 
भी पूर्ण रूप से मालूम नहीं हो सका था कि इनके कया परिणाम निकले कि सरकार ने 
१६६४ में 'शिक्षा-आयोग” कौ नियुक्ति करके उस पर लगभग १५ लाख रुपया व्यय 
किया। सरकार ने एक नये आयोग को नियुक्त करके इतनी विशाल घनराशि क्‍यों 
व्यय की--इस बात की जानकारी करके हमें अपनी उत्सुकता को पहले छान्त कर 
सेना चाहिये। उसके बाद हो हमे इस बात पर विचार करना चाहिये कि आयोग ने 
क्या किया और क्यो ? 

झ्रायोग की नियुवित के कारण 
उै९३३००5 [0 (४6 897०४ऑ/फशा( ण॑ 06 (०आशरंड्छणा 

भारत-सरकार ने १४ जुलाई, १६६४ के अपने “प्रस्ताव” (१८६००४४०७) में 

आयोग की नियुक्ति के कारण अग्रलिखित छाब्दों मे अकित किये :१-- 





..छ०. ए, 4(3 (3) 64--8. ॥. 'वाणडधज जे ए09८8000, 50४टकरह३ 
० 50, रत एशेंक्र, प्रा6ट 440 ते उणंए, 964 35 गा 
प्ा00॥69. 
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३. 


शिक्षा-आयोग : बोठारो कमीशन [युझाव और समीक्षा) 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय ये ही भारत-रारवार ने देश की परम्पराओं 
झऔर मान्यताओं ((७!76) तथा आधुनिक समाज की आवश्यक्ठाओं 
मोर आकाक्षाओं को घ्यात में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का विकास 
करने का प्रयत्न किया है । इस दिला में दु्ध कदम भी उठाये गये हैं, 
पर शिक्षा-प्रणाली का विकाय समय की आवश्यकताओं के अवुसार नहीं 
हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अब भी (विचार और कार्य! (7०08॥ 
2870 #०॥०॥) में भारी अन्तर दिखाई देता है। देश की आधिक बौर 
सामाजिक प्रगति में शिक्षा का महत्वप्र्ण स्थान है। शिक्षा ही लोक- 
तंत्रीय समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय 
(एकता सम्भव है ! इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक 
समझा गया कि शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जाय | इस जाँच 
के फलस्वहप ही संतुलित एवं स्गठित राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का 
विकास होना सम्मव होगा, और ऐसी ही भश्रणाली प्ते राष्ट्रीय भीवत के 
सभी क्षेत्रों को पूर्ण योग मिलेगा । 

स्वतगञ्रता-प्राप्ति के समय से भारत ने राष्ट्रीय विकास के एक नवीन 
श्रुग मे प्रदेश किया है / इस यु में उसके लक्ष्य हैं--गासत और णीवत 
के ढंग के रूप में धर्म-निरपेद्ष लोकतंत्र (5०2037 70०70८८४५) की 
स्थापना, जतता की निध्धंवता का अन्त, सब के लिये रहन-सहनत का 
उचित स्तर, कृषि का आधुतीकरण, उद्योगों का तीव्र विकास, आधुनिक 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (7९०७7०/०४५) का प्रयोग, तथां परम्परागत 
आध्यात्मिक मूल्यों के साथ इसका सामंजस्य, समाजवादी ढज़ू के समाज 
की रचवा और इसके फलस्वरूप घन का उचित वितरण ओर शिक्षा, 
रोशगार तथा सासटे तिक प्रयति के लिये सबको अवसरों की समानता। 
इन लक्ष्यों की प्राप्ति तभी की जा सकती है, जब परम्परागत शिक्षा" 
प्रणाली में आगूल-च्रूल परिदर्तत कर दिया जाय 

स्वतत्रता-प्राप्ति के समय से सब स्तरों पर शिक्षा का बाइवयंजनक 
विस्तार हुआ है । पर इस विस्तार के बावबूद शिक्षा के अनेकों अ्गो के 
प्रति व्यापक असन्तोष है | उदाहरणाथ--अमभी तक १४ वर्ष की आयु 
तक के बच्चों के लिये नि घुल्क और अनिवाये शिवय की व्यवस्था नहीं 
बी जा सवी है | निरक्षरता की समस्या का समाधान नहीं किया जा 
स्का है। भाध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर 
को ऊँचा नहीं उठया जा सका है। साध्यमिक और उच्च सिक्षा में 
वाद्य ग्रमो दे विभिन्नीकरण (फेएह्नाट्यचणा ण (प्रघाट7() की 
योजना की पूर्ण रूप से कार्यास्दित नहीं हिया जा यका है, जिशके 
परिणामस्वरूप एक ओर शिक्षित ब्यक्तियों में बेरोजगारी अषिक हो 
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अत्यधिक अभाव है 8 शिक्षकों के देतनों और छेवा-प्रतिबन्यों (8८४४८ 
(००भ्रध०७) में वाधित परिवर्तन नहीं हुआ और शिक्षा की बनेकों 
भहत्वपूर्ण समस्‍यायें अमी तक उग्र विवाद के विषय बनी हुई हैं । 
सारांश मे, शिक्षा की सस्यात्मक (00०७०४(७(४०) वृद्धि तो हुई है, पर 
गुणात्मक (0०७॥७50₹८) नहीं । इसके अतिरिक्त, झिला को ग्रुणात्मक 
उच्नति के लिये राष्ट्रीय नीतियों और कार्य-क्रमों को लागू नहीं किया 
जा छका है। 


भारत-्सरकार फो इस बात का पूर्ण विश्वास है हि शिक्षा--राष्ट्रीय 
सपृद्धि और कल्याण का आधार है। देश का जितना हित शिक्षा से हो 
सकता है, उतना किसो दूसरी वस्तु से नहीं । अतः सरकार ने शिक्षा 
का प्रतिष्ठापत करना निश्चय किया है। सरकार ने विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के सब साधनों का उपयोग करने का भी निशचय किया है । 
यह केवव उत्तम और प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर किया जा सकता 
है । अतः सरकार ने शिक्षा और वैज्ञातिक अनुस॒शत पर अधिक से 
अधिक घने ब्यय करने का निश्चिय किया है । 


शैक्षिक विकास के सम्पूर्ण क्षेत्र को जाँच की जानी वाद्यतीय है, कयोकि 
शिक्षा-प्रणा्री के विभिन्न अग एक-दूसरे पर प्रबल प्रतिक्रिया करते हैं 
और प्रमाव डालते हैं। विश्वविद्यालयों को तब तक शिक्षा कै शक्तिशाली 
ओर प्रगतिश्नील केन्द्र महीं बनाया जा सकता है, जब तक कि उत्तम 
माध्यमिक स्कूल न हों ओर माध्यमिक स्कूल उत्तम तभी होगे--जब 
प्रापमिक विद्यालयों का धुचारु रूप से सवालते किया ज्ायगा। अतः 
शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र को, व कि कुछ अगो की जाँच की जानी आव- 
इयक है । पिछले समय में अनेकों आयोगों और समितियों ने शिक्षा के 
विशेष अंगों ओर क्षेत्रों का अध्यय्त किया है। इसके विपरीत, अब 
शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का एक इकाई के रूप में सूक्ष्म अध्ययन किया 
जाना है। 

भारतीय शिक्षा का नियोजन मारतीय अनुमद और दशाओं को ध्यान 
मे रखकर किया जानता आवश्यक है, पर मारत-सरकार के विचार से 
यह बाध्नोय है कि अन्य देशों के छ्िक्षाविदों दौर वैज्ञानिकों के अनुभवों 
ओर विचारों से भी लाम उठाया जाय ; इसका कारण यह है कि आज 
के संसार के समो देश बतेकों कारणों से एक-दूसरे के निकट आते जा 


रहे हैं और सूमी देशों का एक सामान्य उद्देदय है---उचित प्रकार की 
शिक्षा की खोज । 
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हर सरकार ने अपने बताये हुए कारणों छो ध्याव से रखकर और भास्तोव 
शिक्षा में उपरिलिसित उद्देश्यों को पूछ्ति के लिये 'शिक्षा-आयीग' को नियुक्त करने वा 
निदचय किया। अं 


आयोग फी नियुक्ति 
4फ॒एगंए/॑वशा( ० ९ (०0णांड्शंतत 


अपने निमचय के अनुसार भारत-्सरकार ने १४ जुलाई, (६६४ को 
विश्वविद्यालय अनुदात-आयोग के प्रयात, प्रोफ़ेसर ढी० एस० कोठारी की अध्यक्षता मै 
'शिक्षा-आयोग' की नियुक्ति को । अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को 'कोठारीः 
कमीशन! भी कहा जाता है । आयोग का गठत इस अकार किया गया था +-- 
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समोक्षा 


आयोग के सदस्यों मोर सलाहकार्रो की धूदी देखने से कुछ बातें स्वयं ही 
स्पष्ट हो जाती हैं। पहली, आयोग के सदस्यों में काफी विदेशों पे । बूसरो, सलाहकारो में 
सबसे अधिक सश्या इंगलेंड निवासियों की थी । तोसरी, विभिन्न विज्ञानों के जानकारों 
को बाहुलथ था । चोषी, कला (8709) और वाणिज्य (000/॥7९०८०) के विषयों के 
जानकारो का प्रायः पूणें अभाव था। पांचषों, विद्यालयों के शिक्षकों ओर कॉलेजों के 
लेक्चरारों का कोई प्रतिनिधि नहीं था। हमारे विचार से आयोग का यह गठन 
उपयुक्त नहीं था ! विदेशी सदस्यों को भारत को दीक्षिक, सामाजिक और आधिक 
स्थितियों से पूर्णतया परिचित नहीं माना जा सकता है । ६ गलेढ ऐसे देश के सलाइ- 
कारों को, जिसे मारत से न कमी सहानुमृति थी और न है, इतनी बढ़ी सश्या में 
रखा जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। फिर इ गलेड ओर भारत को किसी भी बात 
में समानता नहीं है। हाँ, यदि कोई सदस्य डेन्माक का होता, तो उस पर आपत्ति 
नहों की जा सकती थी, क्योकि भारत के समान ढेस्मार्क भी बहुत बड़ों सीमा तक 
कृषि और इससे सम्बन्धित कार्य करता है। बढहाँका कोई सलाहकार ने रखकर, 
अंग्रेज सलाहकारों वो सूची को अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया गया। उनमें मै कुछ 
में हो भारत के बारे में केवल पुस्तकों और समाचार-पत्रों मे ही पढ़ा होगा। कया 
ऐसे सलाहकार उचित सलाह दे सकते हैं ? निस्सम्देद रूप से नहीं । कारण विल्कुल 
स्पष्ट है। यदि हमसे कहा जाय कि जमेनी मे साध्यमिक या उच्च शिक्षा के 
पुनश्षगठन के बारे में कुछ सलाह दोजिये, तो सलाह तो हम अवश्य दे देंगे, बयोंकि 
इस काये के लिये सभी अपने को योग्य समझते हैं, पर हमारो सलाह होगी निरर्यक । 
बहुत-कुछ यही बात अग्रंज सलहाकारों के बारे मे सही जा सरठी है। खेर ! दोडिये 
इन सलाहकारों के पचदे को । सम्भवतः इनको नियुक्त करते समय पिछले समय की 
याद ने जोर मारा हो । 

विज्ञात के जानकारों को इतनो बडे संस्या में आयोग में स्पाव सहीं दिया 
जाना चाहिये था । हमने माना कि आज का ससार विज्ञान पर आशरित है। पर 
यद्दि आप शास्त मध्विष्क से रोचें, तो आपड़ो ज्ञाव होया कि विज्ञान हो रा कुछ 
नही है। इसके अतिरिक्त शुछ और मो है, जिसको केवतर भारत को हो नही, वरन 
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एम सैगार शो भावश्यक्ता है। भोज विजशान यर आँत बन्द हरे मत देने रे 
बाएण पाइचार्य देश ऐसे दसदत में फ्रेग धरे है, जिसते बे तिडुत महों साठे हैं। 
अतः हमारे मतानुसार विज्ञात के जानकार शइम्पों को अस्य दिपयों और पाएतों डे 
विद्वानों से शदुत्तित दिया घाता भादापक था ख। 
झागोग में दता (&5) भर दाचिस्य (ट0शाहलस्ट) के विपयों के जानकारों 
हो रपान देने हो कोई प्रयास सही हिया गया । ऐसा करते रामप सम्मवत- यह समझा 
गया हि कसा मौर दागिय्य वे विपय डिल्जुम निए्क हैं। यदि हैं, तो देश में इत 
विषयों के इतने ब्रासेजों वा बाहुसस गयों है ? उनकी दशा में सुघार करने के विये, 
उनके शि्वण-तर को ऊँबा उठाने के लिये, उनमें शुशलल नेताओं, प्रवन्प कर्त्ताओं 
और स्यवमायियों का निर्माण करने के सिये, जिनरी ऋज भारत को परम आवश्यकता 
है, इवे. विधयो कै! जातहारों जो पर्याष्त संख्या से रपा जाता बरांछनीव ही नहीं, 
पपितु अनिवारय था । 
आयोग में दिघासयो के शिक्षकों और दालेजों के लेझूचरारों के किसो भो 
तिनिधि फो कदाबिद्‌ इसलिये स्थान नहीं दिया गपा, क्योकि उसकी स्थिति, उसका 
तन, उसकी प्रतिष्ठा--सभी डुछ तिम्त होते । पर विद्यालय और उच्च शिक्षा के 
रे में अपने देनिग अमुभव के आधार पर जो परामर्श वह देता, उससे आयोग 
चित रह गया । 
आयोग में घुरंधर विद्वानों को स्थात दिया गया--यह्‌ अच्छा ही किया गया, 
र मद्टि इसमें शिक्षा के सब श्रमुख्त अयो के जामकारों को रखा जाता और विशेष रूप 
! उनको, जिनको उन अंगों का स्वय॑ अनुभव है, तो आयोग निश्चय रूप से टीका- 
प्पणी से दूर रहता । उसमे इतने वैज्ञानिकों और विदेशियों को देखकर हम॑ इस 
ष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सकते हैं, कि यह वेशानिक या विदेशी शिक्षा 
योग या । 
; आयोग का का्य॑-क्षेत्र 
(ृ€चफ॥ ग॑ँ एशसलातश ती 8९ (०एफांऊत 
भारत सरकार ने अपने प्रस्ताव से आयोग के कार्यक्षेत्र या जाँच के विषय 
| इन ध्ब्दों मे व्यक्त किपा--/भायोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय ढाँचे, 
;र उसके समस्त स्तरों तथा पहलुओ प्र शिक्षा के विकांस के लिये सामान्य धिक्षा 
द्वास्तों एवं नीतियो के सम्बन्ध में परामर्श देगा । इसे मेडिकल या काबुन की 
क्षा की समस्याओं की जाँच करने को आवश्यकता नही है । परन्तु इत समस्याओं 
उन पहलुओं पर यह विचार प्रकट कर सकता है, जो सम्पूर्ण जाँच की दृष्टि से 
बश्यक प्रतीत हो ।” 
लूग्ञल (णगा्ड्यंगा. जय! बवसंडट- 00052गणाहव ० व्व8. 99 पह 
प्रण्यर्ण ऐ(कएए रण दवएव्या07 बा णा (6 इच्कलर्बा छाएथ्ररॉंद बपप॑ 


अपर 
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एणालर$ णि चाल. 4८एच०फगाव्का गज व्वएप्बाएणा 20 थी ४9265 280 क्‍॥ थी 
5 85८९5, ][ एश्ट्त त्र०0, #0णऋश्पटा, धप्थण्णा।ल शी जाण)शाड ए प्राध्वाएग 
07 हुए. व्वएट्गाएए, ऐ। उालाी 85छ००३ णी प्री०९८ छ/0श्यर$ 88. झा 
एरल्ष्््ध्वाड़ गि॥3 ००वाप्रचोधाअंजड ्ापर्णन प्रा॥छ9 एड [00४०१ ्रा० 
>-+ी९डगंग्राग ला 4९ (0/शफ्वर/. ए वएबंव डशागह. पुए कह खबंपटकात 
(छ्रांड०, 4आटत 44 309, 964 


आयोग की कार्य-प्रणाली 
लात गज छणा:एएइ ग॑ फट (०एणाात्व 


इस आयोग का उद्घटन २ अक्टूबर, १६६४ को नई दिललो के विज्ञान" 
भवन में हुआ | उस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने अपने सन्देश में कहा--“मेरी 
पह हादिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सब पहलुओ--प्राथमिक, माध्यमिक, 
विष्वविद्यालोय और टेकनिकल--की जाँच करे और ऐसे सुफाव दे, जिनसे दमारो 
शिक्षा-्यवस्था को अपने समी स्तरों पर उन्नति करते मे सहायता मिले ।” 

2848 एज स्वा06४६ तल्शार 80 धार 000ग्रॉडश्रण जा ऑपरदछ 
|] 88९०३ 0 €त0९३७०0--फंशशआ9, ४०००0५8५, परप्रशशषजाए ९ ०एा- 
॥409]--क700 प्रा 7९९०॥0९ए03॥005 भरी] 939 कढए [0 4070८ ०७ 
€१४८॥॥ 008] 5५8०7 ३६ 2] 48 ]८४७॥४.” 

नामिन्मबला, 5. स्कबंककंपाएंव), 
आयोग ने रे अक्टूबर को ही अपने कायं को योजना बनाई । उसने अनुमद 
किया कि शिक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसका पूर्ण और भूष्म अध्ययन करता 
सरल नहों है। अत: उसने १२ “कार्य-दल' (8$८ #0०7०८४) और ७ कार्य-समितियाँ 
(प्रथा०08 07००५५) तियुक्त की और इनमे शिक्षा के विभिन्न अर्यों की पूरी जाँच 
करने के लिये कहा । ये दल ओर सर्मितिर्यां निम्नलिखित थीं :--- 
(अ) कार्य-दल : प॥५८ एछ0ा6७७ 


१. स्वूल शिक्षा का कार्य-दस । 
उधर छ066 ०० 500०० [:4फवय४०७. 

२. उच्च शिक्षा का कार्य-दल । 
55४६ ६०5७ ०० प्ताकल ६4फ्रव्यपं०० 

३. व्यावसायिक, जीविका-सम्बन्धी और ध्राविधिक शिक्षा का कार्यन्‍-दल । 
48६ एकाएट 00. छर्गलत्नण०३, १००बघंगाना इए्त॑ परल्तीच॑ंत्ग 
फ:80८डध05 

४... वृषि-शिक्षा का कार्य दल । 
वध ०८ एव #हतटणे(णग 88एसडजा 


१०. 


११. 


हर. 


शिक्षाआयोग * ब्रोठारी कमघ्न [ुमाद भर शीश) 


प्रौड-शिज्ञा का दारप॑-दल । 

वर 700९ ०० #4ण! एकल्यांता, 

विज्ञान-दिक्षा का डार्य-दल | 

पर३५ 700९ 90 इलंट०८९ [:6एपवराएप. 

अध्यापकश्श्ििक्षण और अध्यापइ-ह्थिति गा ढार्य॑नदल । 

वम्घ 0०९४ ० ३फैशय)जंपर०३ 20४ 72००0६-59ए9. 
सावजस्याण डा कार्यदल । 

पड: वगण्ठ ० 806070 एटॉ|ककट, 

शिक्षा में रीतियों बोर विधियों जग कार्य-दस । 

वछ६ ॥0ार6 ०त्र व6टएांवए८ 6 34८000$ 49 [072807. 
जनशक्ति का काय-दस । 

०४४ #0706 070 (॥॥709८( 

ध्षैक्षिक प्रशासन का कार्य-दस । 

वुब्डाए (006 प्र 800टबध0737 44फ/४४53007. 
पक्षिक-दित्त-ब्यवस्था का कार्य-दल । 

वार #07ए० गा 860०ण०8) से0300९- 


'घ) कार्य-समिति : १४०४४०६ 67०ण्कुड 


।5 


३ 


७. 


स्त्री-शिक्षा की कार्य-समिति । 

ण्रापाड 0700: 09 १४०फदन्राँउ 8600-07. 

पिछड़े वर्गों की शिक्षा की कार्य-समिति॥ 7 

ज०ण्काणड 07009 ०१ 06 099८3॥07 रण छ3८छत्ात॑ (]85563- 
शिक्षा-संस्थांगो के भवनों की कार्य-समिति । 

जाणगाएंक8 3०णफ ० 86००४४०००] छ8्!0985. 
विद्यालय-समुदाय सम्बस्धों को कार्य-समिति 

ज्णपत्राह फण्ण्फ़ ०त्र $लाए्ण एकाफ्रण्णाह सेल३॥005. 
क़मबद्ध आँडडो की कार्य-समिति | 

जट्ातंतह 07009 णा 84500%- 

पूर्व प्राथमिक शिक्षा को कार्य-समिति । 

आतांपा& ज०ण ०० ॥8-:उनकज 86फ22708- 
विधालय-पाद्य-क्रम की कार्य-समिति ॥ 

छ/गगतंणड 077०9 ०० 8८8०० ऐशट्वरप्फ 


आयोग ने २है माह तक लगातार कार्य किया । कार्य के दौरान में उसने 
गमय १०० दिन देश के विभिन्‍न मागो का अमण करने में बिताये । वह विभिन्न 


82: 
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विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में गया और उसने शिक्षकों, शिक्षाविदो, 
प्रयासकों और दात्रों से विचार-विमर्श क्रिया । उसने विश्वविद्यालयों के छात्रों के दो 
सम्मेलन आयोजित किये । इन सम्मेलनों मे उसने छात्रों से शिक्षा, अनुशासत और 
छात्र-कल्याण के विषयों पर बात-चीत की ॥ 

आयोग ने समाज-सेवियो, वैज्ञातिकों, उद्योगपतियो, विभिन्न विषयों के विद्वानों 
ओर शिक्षा मे रुचि रखते वाले पुरुषो और स्त्रियों से मेंट कीं । छुल मिलाकर आयोग 
में लगभग ६,००० व्यक्तियों से शिक्षा को समस्याओं पर विचार-वितिमय किया। 
उसने विभिन्न स्थानों पर॒॑स्ेमियारों और सम्मेलनों का आयोजन इस उद्देश्य से किया 
कि शिक्षा के विभिन्न अंगों पर लोगों के विचारो को जात सके । आयोग ने प्रष्नावली 
(९०८०४४००थआ८) द्वारा उत्तर प्राप्त करके शिक्षा से सम्बन्धित अनेकों मामलों पर 
जातकारी प्राप्त की । 

इप्त प्रकार सभी सम्मव सापमों से सूचनायें प्राप्त करके और स्वय अध्ययन 
करके आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार को । इस रिपोर्ट को उसने २६ जूत, १६६९ को 
मारत-सरकार के शिक्षा-मंत्रो श्री एम० सी० घगला (४. 0. (७०१४)») की सेवा में 
अस्तुत किया । 


आयोग का प्रतिवेदन 
एकुणश जे (06 0०गरत्राडडता 


शिक्षा-आयोग के श्रतिवेदद का नाम है--शिक्षा क्रौर राष्ट्रोप प्रथति/-- 
+म26ए०४0० ह06 ]प४४०ए७) एऐशश०एफटाए” । यह रिपोर्ट ३ भागों में विभाजित 
है ८ 

पहला भाग--१ से ६ अध्याय तक है। इसमें सभी स्तरों पर शिक्षा के 
पुनर्गठन के सामान्य पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है । इन पहलुओं में सम्मिलित 
हैं--रॉष्ट्रीय उद्दे यो की प्राप्ति के लिये शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन, शिक्षा के हाँचे 
का पुनसंगठन, शिक्षकों की स्थिति में सुघार, शिक्षा-सस्थाओं में छात्रों को प्रवेश देने 
की नीतियाँ और शिक्षा के अवसरों की समानता । 

दूसरा भाग--अधष्पाय ७ से १७ तक है । इसमें शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों और 
क्षेत्रो का विवेचन किया गया है। अध्याय ७ से १०-विद्यालय-शिक्षा के कुछ अगों के 
बारे में बताते हैं। ये अग हैं--विस्तार, पाठ्य-क्रम, झिक्षण-विधियाँ, पाद्व-पुस्तकें, 
भाय॑-परदर्शन, मूल्यांकन, प्रशासन और निरीक्षण की समयस्यायें । अध्याम ११ से १३ 
तक उच्च शिक्षा की समस्याओ के बारे मे हैं, जिनमे सम्मिलित हैं--विश्वविद्यालयों 
की रुदापता, गुणात्मक उन्नति के कार्य॑-क्रम, छात्र-सस्‍््या ओर विद्वविद्यालय-प्रशासन । 
अध्याय १४ और १५--७षि, श्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा के बार मे हैं। 
अध्याय १६--विज्ञात को शिक्षा और अनुसधान के सम्बन्ध में है। अध्याय १७-- 
वयस्क-पिल्षा को समस्याओं पर प्रकाशन डालता है । 


सिक्ञाल्यायोंत काठारी कप्रीशन (गुमाव और समौद्ा]) 


तीतरा भाए--आपयोग के सुमावों को कार्मान्यित ररते औी समस्याओं से 
सियरप रखता है। रसमें दो अप्याप हैं: अध्याय हैं६--धिता की योडता और 
धामग मे बारे में है। अध्याय ११०-- शिक्षा की आधिक व्ववर्य! ने सम्बन्ध में है । 


आयोग के घुग-प्रवत्त क विधार 
सिक्तणणांगत्रतक वविएएड | 486 (०णक्रॉडिभरता 


१. भारत फे भाग्य का निर्माम-अध्ययन-करक्षों सें 


“इग रामय मारत हे मार्य का तिर्मान उससे अध्ययल-रक्षों में किया जा 
'हा है। विशान और प्रौद्योगिकों पर आधारित आज ते सार से धिक्षा हो व्यक्तियों 
री शम्पन्नता, समृद्धि और सुरक्षा के फतर को निर्धारित करती है । राष्ट्रीय पुरुतिर्माज 
; श्रंष्ट बाय में #इमारी गए्सता- हमारे तूलों और कतिजों से निकलने वाते 
दाज्ों के गुणों और सम्या पर ही निमर है ४! 
कल तदड69 ती 0॥3 $% 009 #९08 5367 ॥9 हा ९ैं35$-00॥75- 
॥ 8 9074 035९0. 60 इललाढ९. ग्राव€च्काा008₹, ॥/. 5 ९०८7० पिर्भ 
लाा॥॥65 [रह !९४८॥ ० फःफल्ताफ, धार शव इत्लाधाड़ ० #6 
०काॉं९,. 00 ७८ बृण्य॥आ) जा एणाफँल ली इलाइ0ा3 तगग्राणप्ट ०णर्ण 
6000]5 804 ९०0]]८8९5 छा! ए॑ल्‍्शटए्त॑ 000 $०७०ए९5५ 40 ॥॥6 हाट्ड। 986ए८/(७७ 
# #भातार्डा (०००65७७९७०॥ " 
हु २ शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य 
/'ज्विक्षा मे सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक सुघार यह है हि इसको परखितित 
$फरके व्यक्तिधों के जीवन, आवश्यकताओं और आयकश्ञाओं से इसका सम्दन्ध 
करने का प्रयास किया जाय और इस प्रकार इसको उस सामाजिक, आधिक और 
उस्टरतिक परिवतंन का क्षक्तिशालो साधन बनाया जाय, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की आप्ति 
के घिये आवश्यक है ।" 
जचु॥ढ गाए वराफुणाा बह छाइदा। वलणाओ गलटक्‍ल्ते व9. ९4:०० 
० प्रचार 4, 70 ला९टुए०ण 0.- ॥९]96 वी 00 फ० [एल मर*लत$ 870 


क5' ; 
खो 075 शी एध्फष्णप... >ए€॥ 8 908 लाचि! #5पए60 
है द्ह्णा ५. गाता प००९इडडाड़ लि फिट 
दा न्‍ 
गा 5 
बन 


कार्य-८ 


िक्षा-आगोग (कोठादो कमीझन) है३े 


"गुच्च 8 वल्लाण्टाउ०9, पी उ80ए003 ३38. था हाव॑ की कैंगाइली आा0 
फल फ़मंध्ाभज एचा।०5९ णी॑ €एं०८०अा०ाए ॥$ 00 छाण्शवेल गए आंत फट एांवल्ा 
ुएगाएणा३ ९० तल्‍/छ०क हा$ एजब्याप्आतल३ 0 हा 7 


४. वर्तमान शिक्षा:प्रणाली में क्रान्तिकारों परिवर्तन 


५... "'त्दि आपुतिक प्रजातत्रीय मौर समाजवादों समाज के उद्देश्यों को प्राप्ति 
करती है, तो वर्तमान शिक्षा-प्रणाली मे आमूल-छूल परिवर्तन करने पड़ेंगे । बाज़तव में, 
शिक्षा में क्रान्तकारी परिवर्तेन वी आवश्यक्ता है ।" 

+नुक्ढ जाहटओ इ३डध्या ती सतएप्याण ह्यीं। ॥०१० 7009 ८४भाह० 
4[॥ 48 40 फ्रान्‍ल फल एछए05९४ 0 3 ॥900ट्ारााह (ैदए0९8० 807 


इत्लेंबराधरांट 3०लेलए [8 बिल, जए४४ ७5. ग९60९6 ६ 8 उष४णणणा ॥0 
€079०४४०5,” 


५. शिक्षा और उत्पादन का सम्बन्ध 


“भारत एक ऐसे समाज से, जिसमें शिक्षा एक अल्प संख्या का विशेषाधिकार 
है, ऐसे समाज में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें शिक्षा को जनसाघारण के लिये सुलभ 
जाया जा सकेया। शिक्षा के इस कार्यक्रम के लिये जिंत विशाल साधनों की बाव« 
इयरुता है, उनको तभी उत्पन्न किया जा सकता है, जब शिक्षा का उत्पादन से सम्बस्ध 
श्यापित कर दिया जाय, जिससे कि शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय की 
वृद्धि को, और इस वृद्धि को शिक्षा पर अधिक घन व्यय करने का साधन बताया 
जाय! 

>पृषत9 $$ 0. प्रथाओं0०७ हिणा। 3 &02९(9 70 जरत।एत ९(ए८याण) [5 
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29४98086 ६0 गोद ग्रा8556$ 0 शाह 7९०८, प४९ फगदा३6 76807ाटटड 
ग्हण्प९७ 007 ॥08 फ़ाण्हाबणाय* रथ ऐट हएथगल्त तत9 नी. ९१एव्वाण ॥8 
हरैबाल्त 40 छुए00एलार(ज 80 पी का टाफ़्ययानञ्नं0्त ता ध्तप्॒क्का0त 00805 00 
जप 7एध९35९ ॥9.- 5300793] ॥70ण6 जद, 90 48 070, 7099 फा0०४0० 6 
प्राहका३ णि 8 986 47४९४छढव7॥ 47 ९तेएप्व॑०ए " 


६. शिक्षा और राष्ट्रीय चेतता का विकास 
“राष्ट्रीय लेठगा का विकास--विद्यालय-शिक्षा-प्रणाली का एक महत्वपूर्ण 
उद्देश्य होना घाहिये । हमें इस उरूंदय की प्राप्ति के लिये भ्रयास करना चाहिये-- 
अपनी सांस्कृतिक विरासत के ज्ञान का विकास और पुन. मूल्याकत करके एवं उस 
भविष्य में अटल विश्वास उत्पन्न करके, जिसवदी ओर हम बढ़ रहे हैं।”" 
>एा०्त्राण७0च ्ी ऋ्शीगर्श ००णरपलणएच्राट३ड क0गव. 8६ गग वशफण- 
पिया 0छुंध्ध+र रण पढ़ इताणण 2500, वह्म5 580ग्रंत ७6 ऑल्जफञाच्त 


हैंड झिक्षा-आयोग : शोठारी कमीशन (सुम्यव और समीक्षा) 


प्राण्ण्डी फट छाण्कंग छी॑ पावलइडछरीएड 2०वें 0-:४वॉएडधंग ण॑ ०0 
प्णाएववो लाद्वाहुए. बाएं फिर दाष्वयंणा जी 8 बाण फीचेएड . जि कफ (6 
पिप्मार (0४805 च्यट ८ 83972.” 


७. व्यावस्तापिक शिक्षा पर गल 


“म्राष्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पहचू को परिवद्धित और विस्तृत किया 
जाता भधाहिये और उन्द जिस में शपि-सम्दस्धो एवं प्राविषिक दिक्षा पर अधिक बेस 
दिया जाना चाहिये ।" 

+5००णाठश> (0०४४० शी०ण॑त 9८ फलात्वअतह्ठांज 205. 8०9 
१४०९80%937729. 89 4# कंडगद ९0०८१४०४७, 2 डध्यध (090355 ब०ए०8 
06 9]3९९0 ०० #887९ए॥ए/8 8706 ॥6८0त्राट्व ९त००७४०१-” 

हू. शिक्षा ओर आधुदोरुरण 

“समाज को अपना आपुनीकरण करने के लिये अपने-आप को शिक्षित करना 
पढ़ता है। उसको साधारण नागरिक के द्ेक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के अलावा 
पर्याप्त विश्तार और योग्यता वाले एक ऐसे शिक्षित वर्ग का निर्माण करने का प्रयास 
करना चाहिये, जिसमे समाज के सभी बगो के ऐसे व्यक्ति हों, जिनके विश्वाप्तों तथा 
आकांक्षाओं पर गहरी भारतीय छाप सगी हो ।” 

>नु0 प्०(॑ंशं26 छा. 8 8०लेटाए 485. 0 स्व028४- इडचि एच 
गण ०४ (९ €१ए००प0794 [९ए९] ० (06 ३श्टतह० लफंर४०, 40 ग्रा्ज एप 
40 टा्वॉट 90. 72 8वकाडं ० अदल्दुष्पालट झरठ बतरत॑ ०0ञएलला०० जणी 
007८5 |70फ% #] डफाड ख 5०टंटाड 3090 ए052 003रो65 874 85979075 
अर 2००66 0० (॥6 0990 गो." 

€. अंशकालिक और निजी समय को शिक्षा 

“अंशकालिक और स्वकालिक शिक्षा का--शिक्षा के प्रत्येक स्व८ एर और 
प्रत्येक क्षेत्र में अधिक बड़े पैमाने पर विकास किया जाना चाहिये, और इसको वही 
प्रतिष्ठा दो जानी चाहिये, जो पूर्णकालिक शिक्षा को है 7 

+पद्ांनू।णढ बेदत ' एक-डषाल व्पजएल्का०,- ड0०90 कह 40/2०/०८०१ ०9 
28-]88९7 ३९७८ 80 दरटाज 898९ आते सशस अ#च्जग ट्वएल्वा0 हएवे 
&66ए 02 ह्वॉएटा पट डखगाद इच्ध/छड बड एप्पल ध्वेपव्बपंगव- 

१०. अंशकालिक शिक्षा और अंशकालिक कार्य 


"कसी सवयुवक को परूर्णगालिक शिक्षा की स्थिति से पूर्यदालिक कार्य शो 
स्थिति में सहसा पहुँदने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये । इव दोतों 


शिक्षा-आयोग (कोठारी कमीशन) १५ 


स्थितियों के बीच मे अंशकालिक श्षिक्षा और लंशकालिक कायं का समय रखा जाता 
वांछनोय है ।” 


"॥ +०पफ एल३०ा शएणात 900 9० ०णाफुण९७ 00 988 बणिएए॥) 
वि 8 इगए८ जी णि।नांघार एएट३एंण ॥0 ॥70फ९ ० णिनीयार जणाड; या 
|०णँ१ ४९ हल्झाइऐ९ 40 स्चिए056 8 एथचॉं०्व ग एशानीएर 26ए८8॥07 बगद॑ 
एशानगार ऋण: एटॉफ़च्टा फैल (एछ०,7 


११, उत्तम शिक्षक्तों का प्रभाव 


०उन सब विभिन्न कारकों में जो शिक्षा के स्वरूप और राष्ट्रीय भ्रगति में 
डसके अभिदान को प्रमावित करते हैं, शिक्षकों के गुण, मोग्यतायें और चरित्र 
निस्सम्देह रूप से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । इसलिये शिक्षा-ब्यवस्ताय के लिये उत्तम 
गुण-सम्पन्न ब्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में प्राप्त करने से अधिक आवश्यक बोर कुछ 
नहीं है ।" 

0 था #र वतीलतत! बिलाणड जाती 4006८09०6 6 दृष्गा) णै 
€एएट्बध0ा ॥94 ॥8 ००४!प/एणा०0 40 0४003| 6९४८०कवा८१ॉ, (४6 (ण०/आ॥५, 
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80799 ० #ाह0 वृण्बा॥ज उच्यण्रो$ 40 086 (६४०७७8४ फाएरिजता 7 

१२८ अध्यापक-वशिक्षा का ठोस कार्य-क्रम 

“रक्षा को गुणास्पक उप्नि के लिये अध्यापकों को व्यावसायिक शिक्षा का 
ठोस कार्य-प्रम अनिवार्य है। अध्यापक-शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले घन से 
अत्यधिक लाभ हो सकता है, वर्योकि धन तो कम व्यय होता है, पर उससे छाखों 
स्यक्तियों को शिक्षा में गुणात्मक उच्नति होठी है ।” 

७ ३007 छाण्हाइपपल ७ छ/एव्ड्ज्॑कडा लत॑एप्नांणा ७ (कल्केटर 
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विग्भाए इ९80ए8708३ उच्पुएाव्त॑ 6 ड03े! तट प्रध्यधापर्ट्व ब2वक्‍05: ॥06 
उ९5ण!78 ॥॥ए/ए५शा८०३ 4 6 €6००8६४०॥ ० क्रपणाड,” 


१३. अध्यापक-शिक्षा 
"अध्यापक-शिक्षा के कार्य-त्रम का सदर उसहो “गुणता' है। इसके अमाव में 


अध्यापद-शिक्षा न केवल आधिक दपम्पय हो जातो है, वरन्‌ शैक्षिक स्तरों के सभ्पूणे 


दठन बा साधन बत जाठों है। झतः अध्यापक शिक्षा में गुणा को उप्नत करता 
सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य-ध्म है।” 


१६ जिक्षा-आग्रोग : छोठारी कमीशन (ुआब और सप्रीक्षा) 


"फट एछधाल्ट. 8. फाण्ड्राशाग्राल. ते ललीश-रतपट्व0०] 8 
*ए्थ्ा(एँ 890 49 ऑड 405९०९९ - #चणीटा-९एएट्वॉतेणा. एल९0छ68- ग्रण॑ 0याँ३ 8 
793९० छए३5९ 90 2 5०ए७ छै ठण्यत्र! उलवट/णत्राक् 0. 200ए४!णा्थे 
डां896405, 6 का०्हाग्रापर ० डाल क्ाए0(8006,- #िक्षर्ध07९, 3 (0 
ई्र्मा००० 0९ वृष्य/(7 ण॑ (4९ध९ल-<हफटबांगा,  * के 

१४. शिक्षा और आधिक विकास ] 

“ग्रदि भारत अपने आधिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, 
तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कार्य को करने के लिये शिक्षित विशेषज्ञों की पर्योप्त 
संख्या होमा आवश्यक है !” 

/प7 उ0वांड ॥8 0 242९८ 45 (भ&टह/5 06 ०००४०द/० हग/एक, | ॥णफ 
8ए6 80 60८प०४९ $79777 णी ९(४०३/९१९ $96९३7503 07 ८३०७  ८४(ध३००) 
07 09 40 ७६ 7ध्वागिहाटत /” 

१४५- व्यावसायिक शिक्षा और ज़न-बल 

“जन-वल की आवश्यकताओं के अनुसार प्रापमिकता के आधार पर सब क्षेत्रों 

मे विद्यालय और कॉलेज--दोनो स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार की ध्यवर्रधा 


करता आवश्यक है ।” 
>पृह6 डाण्सप्रत्त गी ए०व्वाताबां ध्वए2व/०४--७० णी 8०० #77 


#गाहूढल &990व4ंआए-- कं 09४० 40 96 ०फुरावल्व ॥- ०६08. प्रए ग87- 
#०ए८ ग९८05./ 
२६: शिक्षा मौर रोधगार  , 

“हमें प्रत्येक स्नातक को उसकी डिग्री या डिप्लोमा के साथ-साथ, रोज्यार 
देने भी दिशा में कार्य करना चाहिये 47 

+ए/८ भ०्णात जाएफ्ट व ह6 #धव्लांग णी हाचाढ ४६० हागपएआार 
80 णील 0 €एफामुगरा। ऑणगचड सवा ॥$ (66 77 वाजिणाय है 

१७- शिक्षा भौर शुल्क 
"देय हो उस श्विति डो प्राप्त करते का प्रयास बरगा बाहिये, जिंगमे सब 


अकार जी शिक्षीं ति धुल्क हो जाय ।' 
जब6 0०फाता।डऑ०एणर् जार [095705 8 $792९ #मटव ह!। सठएला।णा 

ऋ000 ८ (एंपंशव #च्ट, गे 
१८ शिक्षा हे ध्रवसरों में समानता 

दिशा (+-] तेपे 
हवुद्धज्ञा का एड मदृत्यपूर्थ सामाजित्र उ्दृंदप ई्ै-मिक्षानप्य कर 
अपसरो से ध्ातता 22 जिले हि. विछरे हू दा कम दिगेषाधिरार 

८ हलक... अर. 


शिक्षा-आयोग (कोठारी शमीयन] १७ 


बाते वर्ग और स्यक्ति, शिक्षो भो अरती दा में खुघार करने के लिये साधन के रूप है । 
अयोग कर सं 4 प्रत्येछ समाज, जो सामाजिक स्पाव को महत्व देता है और सामास्य 
मनुष्य गी दशा से सुधार करने और गभी उपलब्ध मोख्यता का विश्वास झरने वा 
इच्दुछ है, उसे जनता के सब वगो हे लिये समानता हे अवगर में निरन्तर बृद्धि को 
सुरक्षित करता आदश्यक है। बेवल यही, समानता पर आषघारित उस मानव-्यमाज के 
निर्माण को गारटो है, जिसमे निरंतो का शोपथ कम हो जायगा ।/ 

*056 ० (९ $970704॥0 इ०टछो ठणच्टपरटड ए ट्वैप्रव्याणा $ 40 
€पुणआएर ०एणञाएशाए धी॥०5 फट 0३फरशापएं ण ए॥46छ्ञाधांचाचत 
53563 850 700श00३स्‍5 ॥0 ए$८ ९0७८७७०॥ 8$ 8 [दश्टा 407 (परै6 व/जा0१७: 
छदती त॑ प्रथा 00090, एस्टश३ $०णल३ फजए २३०० 5०००] ७४॥८६ ४006 
३$ &7200$ (0 ॥7970 92 ० त॑ ऐड ०007 ग्राउव बणत वणपराल ह। 
डए्आ40९ - (3ला। ग95९ €ग$एा८ [श087655४८ ल्कए्जाज ण॑ 67एगराएग[? ९० 
|| $९८७००६४ 66 १७९ ७9०७७३७०७- १5) $ ७.८ 659 हप्शब्त(८९ 07 फ़ढ 
एणा08 ए ० 87 ६९गापआ 856. ग्रणच्य१ 5०१ ॥0 भरंए दाए/जा3 
प्रंठ० ० ध6 धध्वाट धरती फट वाप्रए।०4./ 


१६. विकलां्गों फो शिक्षा 


“विकर्लांय बासझ को दो जाने वाली शिद्ा का प्रपुथ कार्य है--उसे उस 
सामाजिक और रास्ट्रतिक यातावरण से सामंजस्य करने के लिये संयार करना, 
जिसका निर्माण सामान्य व्यक्त वो आवश्यकताओं को पूर्ण ररने केः लिये हुझा है । 
अतः यह आवश्यक है कि विकलांग बालकों दी शिक्षा, सामान्य शिक्षा-प्रणाली का 
अभिन्न बंग हो /" 

//प्रा6 प्रमक्रणभ) (8५८. ण॑ €0०९४७०७ णि & 737व049/6व ८0 ॥$ 
॥० जञाच्कुअर गगन णि. 30]पडप्राध्या 40 500०-०णाएव ध्ाशा्रारवा, 66० 
887९8 (० ग्राष्ट८ ८ 9९९१५ ७ वाट वा, 2६38 ला, फिललगढ, 


फ़ड 96 ९१०८७७०१ ण॑ 9970/0799०५ ्ग्रांता९० शाठणाव #८ 80 ७९९७७६४७॥६ 
एश। 0( ॥॥6 इल्लाधबां ६2०८७॥००३] $)इट,” 


२०. शिक्षा के विज्ञास में असंतुलन 


“देश के विभिन्न भागो मे शिक्षा की सुविधाओं फा विकास बहुत असंतुलित 
हुआ है। अत. शिक्षा-तीति का एक महत्त्वपूर्ण उद्देदय होना चाहिये--वर्तमान' 
असतुलन को अधिक में अधिक झ्म करने का प्रयास करना ।/ 

/व%६ हल्कलण्ज़फ्च्छा ण॑ ९तएरतद्ावणानओं उलााादड गे पार कॉीकिदां 
फ्रभ३ ० ग6 00059 [35 ऐड श्टाज़ ण्वट्शला ज्वग0 गाए जी पल वतन 


३ 


८ शिक्षा-आयोग : कोठारी कमीशन (सुकाव और समीक्षा) 


(37६ 0णुब्लाए९३ ण॑ी स्तएल्डांग एणाए॥ आग्यांत छ6 ॥0 हधए8 40 १९००८ 
406 €ऊंडमष्ठ गर/038॥068 क्‍0 ॥86 व्याप्त, 7 


२१. स्त्री-शिक्षा का महत्त्व 


“हमारे मानव-साधनों के धूर्ण विकास, परिवारों की उन्नति और बाल्यकाल 
में अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले वर्षों में बच्चो के चरित्र के निर्माण डे 
लिये स्त्रियों की शिक्षा का महत्त्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक है ।" 

707 णिी! 6०एश०ुछला। 0 90 म्एणव॥॥ क८४०॥०८३, [96 4007070 
प्राधग0 06065, भाव 0 ए70प्रंवकड फट लाअबलादा ती एग्राएाचक १फाण़ 
86 गा08 ॥7972$5073#96 ३्या5 ० उंघ0९७, [86 ९१एव्शा00 ती एएशधो 
४ 0 €एशा हाध्याथ 4पए0900९ एिक्वा ह3६ ती घाट, 


२२. अपव्यय और अवरोधन 


“अपव्यय और अवरोधन के दोषो को कम करने की एक प्रभावपूर्ण विधि 
पह है कि राज्य का शिक्षा-विभाग प्रत्येक स्कूल की अलग सत्ता स्वीकार करे और 
पत्येक स्कूल, भ्रत्येक बालक के प्रति व्यक्तिगत ध्यान दे ।९ 

+५6व शीलट१९ जब 49 करंट 00 ॥९00८८ ८ ८शाड 0 93888० 
90 8/8208/708 ३4 07 /१९ 30868 :26ए८/०च ऐकश्र्हल्यलार ॥9 #ह्यां शा) 
0000] 8$ 87 4007ग003] <४॥89, ध्यात णि <एश३ज 5०४०० 40. हवाए८ 7९: 
।0३/ #॥€॥0॥ 40 ०३ व्यांव, 

२३. सा्थ-प्रदर्शश और समुपदेशन 
“मार्य-प्रदर्शन और समुपरेशन को शिक्षा का अभिप्र अग माता जाना चाहिये 
। सब छात्रों के लिये होने चाहिये और इनका उद्देश्य--रामय-समय पर प्रत्येक छात्र 
मे निर्भय और सामजस्य करते में सद्दायठा देता होनां घाहिये । मार्ग-अदर्शन प्रापमिक 
पधातप वी निम्मतम कक्षा प्ले प्राप्त होता चाहिये ।7 

+ठच्जाठडतल्ढ 20व €००55९॥०8 8००३ छए८ कच्डूमातत्त 83 80 (प्ाव्हाथों 
व णैँ (एल्वाए00, गरादकाह 7 2 डएक्‍:च5, बकत॑ हांकल्द 40 85557 9 
(९ 470:स0०व 40 ॥एशे८६ 4०९र्रंगाऊ बे 46]057230 #िणए [06 ॥0 ॥06- 
;पंतआ6द धॉएवा( फैद्डांक रिण्या फट (0४आ डिक ईं० 0४ ख्वकर) उत्ा०ग. 

ए४. निरक्षरता का उस्मूलन 

*देशय से निरक्षरता का उम्मूपत करते के लिये शोध मे शौध प्रत्येक शम्मक 

दास रिया जाना बादिये और देय के हिसी भी माग में, चाढ़े बढ़ वितता ही विधा 


डदिक्षा-आयोग (कोठारों कमाशन॥ जज] 


हुआ क्यों न हो, इसमे २० वर्ष से जथिक नहीं लगते चाहिये । साक्षारता का राष्ट्रीय 
प्रतिशत १६७१ तक ६०, और १६७६ तक ८० हो जाना चाहिये 7” 


+एहाज ए०5४08 थींणा शआठ्णांत छह प्राउ86 40 ३00३० 7द6१०५ 
१07 6 ९०णाएए 85 ह79 85 ए05506 थात॑ गा 90 ए३( ० फिट ९0एज9, 
क०जटएशा 0430८जक्४ात, 5006 ॥( पट 0076 [83॥ 20 ३८85 06 गरद्दाणावा 
एचप्ब्शांब2० ण॑ भरध्ाएटए आण्णत ७० ॥ड्चाट्त 00 60 ७9 4974 8०५ ६० 80 
छः 976." 


२५- पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा 


“जो व्यक्ति अभकालिक पाद्यक्रमो का भी अनुसरण करने में असमर्थ हैं, 
उन शिक्षा देने के लिये पत्र-श्यंवहार द्वारा शिक्षा देने के ब्यापक संगठन का निर्माण 
किया जाता चाहिये ।” 

#गृत्त गत 40 छत०8 ९१००४ा०४ (0. 056. छी0 दा एक व्एला 
40 आ|र00 एवाजंगराई 00ए5९5,  जातर$5ए7६०0.. णह॒गारढ।ाए॥५ 0 ५०060502% 
तै006 ९०0$९5 5008 9९ गरहग्यांस्टव.? 


२६: शिक्षा पर ध्यय 


"यदि शिक्षा का उचित विस्तार किया जाता है, तो प्रति छात्र पर होने 
बाला इैप्षिक्त व्यय, जो १६६५-६६ मे १२ रुपये है, अगने २० वर्ष में बढ़कर 
१६८५-५६ में ५४ रुपये हो जाता चाहिये ।” 


2 व्वात्या0व ॥$. 00. ठ&ए७क. 80 ८व०5'ं),.. €१ए:३।णाव) 
ह9९06॥00 7 86 गद्य 20 १दथशड शो0एंत 756 दि0वा रि३ ]2 |श स्यूथॉंड 
॥॥ 965-66 ६0 २३. 54 ॥ 685-86." 


२७. शिक्षा--राष्ट्रोप सुरक्षा का आधार 
“औोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा को केदल पुलिस और सेता को नहीं सौंग 
सता है। बहुत बडी सोमा तक राष्ट्रोय सुरक्षा का आधार है--सागरिशों को शिक्षा, 


विभिन्न बातों वा उनको ज्ञान, उनवा चरित्र, उनकी अनुशासन थी भावना और 
सुरक्षा के कार्यों मे बुझलता से भाय लेने वी उनकी योग्यता ।/ 


१५३० प्धे०क स्व७ )९3९८ ॥3 ६०एएशज ०) 40 ॥86. 9०0९ बतत फट 
भा; १0 8 डइ० धए।९08 73008. ३८९प्धाज एस्फुला45$ एुणा 6 ९०७८७- 
पंण्ण 0०६ लंधररतड, शील॑ंत ४०जए|९ए१६ ० आड़, फ़्थः कैगउलटत क्रव 
$९05९ 0 ह$संफावर ब5७९ फैसीए बजाए ६० शाज्ल[छ दीवए७ ८५ वध 
इच्०णावज गार्वध्प्रहड, 7 


* ला आादौद 4 करदशी अर्षहव (हुड्टार भौर हरदा) 


३८, दिजात पर झापारित ब्षिश्षा 


"देव दिहान पर अदरक ओर घाररद दाह तथा अशारताशे मे 
मित्राद रखे बारी दिज्ा ही गप्द को पार, लुर्छा और बगदाद है आाषार को! 
पते का विर्ाण कर शदती है ।* 

7[उछत्तराठत, ॥९॥१७८९-णघ३+०चैं. इक. 4. €तैलास्‍यटट भाप छिप 
2ए/0 255 "बपर, सच ब0म6 पचाएऑरचिट इंडट 0950494 2६ 00 ६ 
2: जि (96 ह4०4 4 ट्औएड277%, +6<ए/5 854 क्र 

३६ विशान मोर सोरिश हसम्टिटोश 

४ क्ष्िरजपतरश्ता, सहिष्युता और दाहतविंड ता पर बात देते बाये दिश्ाल 
त सेवन अध्ययत तिरबंप रूप मे अधिर शोरिक हरिप्रोल जा दिशा बरेदा ।/ 

"#. शाओएत्व ॥छ३) रा ध्णक८० 5 छि तहमात था गरम 
#66०0/60०१ 02737८९ 8834 ठ!श:एघच्वा॥ ७०एव क्‍5009४ 9 ६88 ॥0 (४९ 
(१४०["०८त 08 छा06 $०९फ937 0०॥००१.7 


३०- आपुनिकश शान में प्िक्षा-प्रणाो 

“आपु्िर रमाश में, जिसमें परिवर्गत की गति घोर हान भी दृद्धि बहुत 
जे है, धिज्ञा-प्रशातों का सघीसा भर गतिशेल होना भ्रादशवद्ध है ।” 

॥१ृ॥ ॥ कात्वेधण इन्लत) जोद्यल बल क्‍270 ० (8986. 804 ० ॥6 
090 0 ]09 ९५8९ $ एच) ॥[५9, 0९ ९एप८वंठज ३॥78८७ ॥्रणड एऐट 
3॥र0 ड0प 0) 40 

३१. विद्यालय-पाद्यक्रम में आमूल सुधार 

हाल के वर्षों मे शान के असौिक विस्तार ओर विज्ञानों की अनेक 
(एणाबओ्रों के पुनः स्यवस्पित रूप ने वर्तमान विद्यालय-कार्यत्रमों को अनुपयुत्तता पर 
यषिक प्रकाश डासा है और विद्यासय-पराद्यक्र्म में आपूल सुधार पर अधिकाधिक 
त्र दिया है ।" 

_ृ]6 लाफ़ॉँ्डंत्त ती ॥000०58० की. कष्ट अध्यड करत 6 उन 
प्रौडोग्व थी ग॥9- ००४९०९एव5 १6. पट इटाट॥९८६४ 4296 महइगल्ते फिट 
3465०७४०७ णी €पंडाणड इप्य००ज़ाण्डाग्रगारड बगव॑ १0फा॥ 000 7 
90778 |एाह्डए6 लि 8 बत९कषों ॥ष0िता) ० बटी००। सालांत्णाप ४ 

३२ प्राघानाध्यापकों को स्वतन्त्रता 

“सामाम्य सिद्धान्त होते बआाहिये--प्रधानाष्यापको को सतकंता से खुनना, 

को उचित अकार मै प्रशिक्षित करना, उनका पूरी तरह से विश्वास करना और 





तघ नस .. ह>- 


शिक्षा-आयोग (कोठारी कमीदान) २१ 
उनको आवश्यक अधिकार से युक्त करना! वे ग्रलतियाँ कर सकते हैं, जैसा कि व्यक्ति 
करते हैं। पर जब तक ग्रलती करने की स्वन्त्रता नही दी जायगी, तव तक कोई भी 
प्रधावाध्यापक विद्यालय और उसके सुधार में वास्तविक रुचि नहीं लेगा ।” 


“गुपढ इच्फशाओ! जरॉण्टएॉ६5 आ०्णत 88 00 इलुल्श हल कैश्वतग3४08 
स्वराज, ० धरा फटण एश०फुला, 00 एण्ज पष्य पीएफ 896 0 रच 
फाध्या जय 960255379 बरणैंहकाज़,.. व गाए ०णगणांर क्राशबहड 88 
कष्ण039 एथाहए5 0०... फिपा; णा|<5५ (6 गिल्टठएए (0 ००? ग्रगांड365 75 
हाएवत, ०0 प्ट्वपग3डदा जय] फट 2०९ $0.- प्राप४- तटलकू णलशल गा 6 
इल00 890 ३9 468 वरगण्ा०एवक्लाए. 


३३: निरीक्षण--शक्षिक सुधार का आधार-स्तम्म 


“'एक अर्थ में निरीक्षण--अक्षिक खुधार का आपार-स्तम्म है। अत यह 
आवश्यक है कि निरीक्षण-पद्धति में फिर जीवन का सचार किया जाय ।/ 


$0एलांभ्रत्त  एशाएड 49 8. 8शा5९ १06 98९८-७००९ 0 €तएस्यऑ002 


वपाण्ाएफफथाए व 8 पफ़्टगाएड ता 6 इ३॒भध्य . ज 5पफ्चाश॥ंग शा0ए[वे 
0० उध्भंध्गा३०१./ 


३४. मूल्यांकद ओर उसको विधियाँ 

“'मूल्याक्न अबिराम प्रक्रिया के रूप मे शिक्षा वी सम्पूर्ण प्रणाली का अभिन्न 
अंग है और शिक्षा के उद्देदपों से इसका घनिष्ठ सग्बन्ध है। यह छात्र की अध्ययन 
को आंदतों और अध्यापक वी शिक्षण-विधियों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, और 
इस प्रकार ने केवल शैक्षिक योग्यता की जाँच करने, वरन्‌ उसको ऊ'चा उठाने मे भी 
सहायता देता है । इसलिये मूल्याकव की विधियाँ--तकंपूर्ण, विश्वसनीय, वस्तुपरक 
ओर उपयुक्त होनी चाहिये ।” 

“एरगएएपंणा 3६ 3 ००0090005 00635, #ण0ा$.- था. दहन एव. 
6 ए6 ६00 59४6० ० €वएटशाण्ण 8770 ॥5 फ्राणआधाज १€।३॥2० 0 ९एपरप्य- 
प्रण्फभे ०णुंव्टाए०३. [६ €प्ट०५९४ 8 87630 वगीएशश०८.. ०० गाल एणजा'इ 5४709 
ह/७ बा धाढ टबलालड घ्ाल१०05- 0 $0४धालाणा 2009. 0०३ ऐ८७5 
ग्रे गाए 40 प्रध्वश्माट <पभ्रव्वाक्‍णाबों उत्याहएटफदा। 9च 350. १0 ॥फाएए्ट 


4. वच्कीशंवुए८४ रण ९२शी०३४३०७ ऑएणेव, ८०7९, ७६ १०४०, ॥९॥०००, 
०७०९०५४७ था फाब०००४०८. 


३५. शिक्षा--केनद्र ओर राज्यों को सामेदारी 


“शिक्षा अतिवायं रूप से राज्य-सरकारों का दायित्व है। पर यह राष्ट्रीय 
विषय भो है बोर कुछ विशाल क्षेत्रो मे राष्ट्रोय सत्र पद निर्णय करने पडते हैं। 


अध्याय २ 


दिक्षा और राष्ट्रीय लक्षय 
&£0एए&7स्‍0फ% &॥२० ४६770४8, 05380(7ए८5 


(अ) राष्ट्रीय पुननिर्माण के लिये ज्लिक्षा में परिवतन 

आयोग ने लिखा है कि इस समय भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययंत- 
कक्षो में किया जा रहा है। आज के विश्व में, जो विज्ञान और टेकतॉलॉजी पर 
आधारित है, लोगो की समृद्धि, कल्याण और सुरक्षा का स्तर शिक्षा द्वारा निर्धारित 
किया जाता है | हमारे स्कूलो और कॉलेजो से निकलने थाले छात्रों के गुणों पर ही 
राष्ट्रीय पुतनिर्माण की सफलता निर्भर है। इस हृष्टिकोण से तीन बातें आवश्यक 


है 
१. राष्ट्रीय विकास के सम्पूर्ण कार्य-क्रम में शिक्षा के कार्यों का फिर 
मूल्याकन किया जाय । 
३. वर्तमान शिक्षा-प्रणाली मे कुछ परिवर्तनों को स्वीकार किया जाय और 


शिक्षा के विकास के कार्य-क्रम को उन पर आधारित किया जाय | 
इस कार्य-क्रम को पूर्ण झक्ति और हढ़ सकल्प से कार्यान्वित किया 
जाय । 
(था) राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण की समस्याएँ 

आयोग ने लिखा है कि राष्ट्रीय पुन्तिर्माश् के कायं को सफल बनाने के लिये 
बार समस्याओ का रामाधान क्या जाठटा आवश्यक है :-+ 

१. खाद्यन्सामग्रों में आत्म-निर्भरता 

२. आधिक विकास और बेरोजगारी का अन्ठ । 
३... सामाजिक और राजनैतिक एकता । 
डे... राजनैतिक विकास + 


है 





शिक्षा और रप्द्रीय लक्ष्य २४ 


(स) शिक्षा का व्यक्तियों के जोबन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से 
सम्बन्ध 
उपरोक्त समस्‍यायें मत्यधिक कठिन, जटिल, महत्वपूर्ण और कआंवश्यक हैं। 
इन संद का सम्बन्ध एक-दूसरे से है । इनके समाधान के लिये आयोग ने शिक्षा को 
महत्त्वपूर्ण साधन वताया । उसने लिखा कि--इन समस्याओ के समाधान और उस 
परिवर्तंत को पूर्ण करने के लिए, जो हमारा लक्ष्य है, शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण शापन 
के रूप मे स्वोकार किया लाना आवश्यक है ॥ पर यह साधन महत्त्वपूर्ण तभी हो 
सकता है, जब शिक्षा के वर्तमान रूप को परिवर्तित करके लोगो के जीवन, आवश्यक 
ताओ झौर आकांक्षाओं से उसका सम्बन्ध स्थापत किया जाय । हमारे राष्ट्रीय 
विकास में जो अवरोध आग गया है, उसका प्रमुख कारण यह है कि प्रचलित शिक्षा के 
उद्देश्यों ओर विपय-सामग्री का राष्ट्रीय विकास के विषयों से कोई सम्बन्ध गही है । 
अतः छ्िक्षा को लोगो के जोवन, आवश्यकताओं और थआकाक्षाओ से सम्बन्धित किया 
जाय, जिससे कि आधिक, साम्राजिक, राजनंतिक और सास्कृतिक विकाप्त करके 
राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । 
(4) शिक्षा का पंचमुखी कार्य-क्रम 
उपरोक्त उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिये आयोग ने पत्रमुखी कार्य-क्रम 
का सुझाव दिया :-- 
१. शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि । 
२ शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास | 
३. शिक्षा के द्वारा श्रजातत्र की सुहढ़ता । 
४. शिक्षा के द्वारा आधुनीकरण की प्रक्रिया मे तोब्ता । 
५. दिक्षा के द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मान्यतांमो का 
विकास करके चरित्र का निर्माण । 
१. शिक्षा ओर उत्पादन 
एरधद्बाएए० & ?7०4णएटप्रत 
फ् शिक्षा द्वारा उत्पादन मे वृद्धि करने के लिये आयोग ने निम्नलिखित सुकाव 
दिये हैं:-- 
९... जिज्नाव की शिक्षा (इल्ं//०८ 80०८०ध००) को विद्यालय-शिक्षा और 
क्रमशः विश्वविद्यालय-शिक्षा के सब पादुय-कमों का अमिश्न अंग बनाया 
जाय । 
२. कार्य-अनुमव (५०८ 8:7८४ं०7८८) को सम्पूर्ण शिक्षा का अभिन्न जंग 
बनाया जाय । 


३. कार्य-अनुभव को टेकनॉलॉजी और बौद्योगीकरण की दिश्ा में मोड़ते का 


प्रयास किया जाय | ञ 


3६ टिछा-आापोद * दौचरो कशधटव (दृशरद कर ह गो 7) 


४... दिताक का दबोड पचादर औरफ दृूरिर हे बरी ४ जज रिरा शद । 

भे. ग्ाध्यविद टिक्ता दो हरिदिड से भरदिद बदाबत्रक कप दिए माप । 

है. पत्च रक्षा में अरुहपात मौर दैक/जिर हा दाविधद दिया ने हच 
हाच कुति और उतते दाकरिदित जिहनी दर इज रिश बाय । 


समोक्षा 
अपने सुधारों मे आरोप ने दिशाज और शौदोदियों [पसलत्पद कै 
व&्ू0छतकु)) बी एक्षा पर अत बसे हिंदा है। ऐसा दिया मारा दांधरीर ही 
मही, बरएतू भतार ही है। ब #ैपघ जे है: $) अपेदोरोरर्च चाहने है, हो हुए 
हते दिपशों को शिक्षा का अधिह मे अधिद और उत्तम मैं उत्तम प्रहव्प ढगता पोदा। 
हम हसकी अप उद्यो्ों के लिये वुशन ध्यहि शाप्त हो करेंगे । दर एन जिपरों हो 
दिशा देते एघ३ हैई यह सही पता होगा हि द्रारेफक शात का मेविह, बारिविश 
और आप्पारिय हू विशांग भी दर्जा आवश्यक है । ऐपा दिये शिवा, उसे बस्टविड 
अर्प में मानह बजाये दिया, उगहां विज्ञान और टैरतॉलॉजों का आत ग्रप्ना स्वर्ष हो 
जाएगा । षह पुणत देजातिक घोर ६शेतिएर कहपाले का अधिकारी सही होगा, गदर 
बह आपने देश की सहति, ९एग्पताशों जोर सास्यताओं से सराबोर हो । 
आयोग का यह सुझाव अभितरदनोय है दि धाष्यमिकर शिक्षा को अधि हें 
अधिक ब्यावगायिक रूप दिया जाय ; ऐसा करने से माप्यमिष्ट शिक्षा-द्राप्त घात्रों को 
रोजगार की शोज में दृधर-उपर नहीं भटरुता पढ़ेगा, बयोहि दे ध्वतत्र रूप से ढिसों 
हें हि कार्य को कर सरेगे । 
जैसा कि आयोग ने सिखा है--शिक्षा का कृषि से सम्बन्ध स्थापित डिया 
जाता श्रावश्यक है । मारत शेतिहर देश है ॥ उसकी प्रगति का आधार-कृषि है | जवः 
हृदि की शिक्षा पर बल दिया जाना आवश्यक है $ ऐसा करके हो हमारे देश में कृषि 
आम्बस्पी प्रानि प्रारम्भ होगो, जो अमी तक नहों हुई है । 
आयोग का सबसे उत्तम सुझाव है--कार्य-अनुभव' (७'छा/न-फ्ुलांटए०८) । 
िक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को अपनो शिक्षा से सम्बन्धित कार्य का अनुभव 
प्राप्त करके बहुत साम होगा। उनकी शिक्षा सैद्धान्तिक नहों रह जायभो, जैसी कि इस 
समय है। उतको इस दात का मो अनुमद हो जायगा कि अपने कार्स या व्यवसाय 
हो विस प्रकार करें | साथ हो वे अपने पुस्तकीय श्ञान का भ्रयोग अपने व्यावहारिक 
(मे में कर सकेंगे । कार्य-अनुभव से एक दूसरा खाम यह होगा कि छात्र ब्यक्तियो 
हट दरास्तदिक जोवन के सम्पर्क में आयेंगे । अतः उन्हें जोदन में प्रवेश करते समय 
शी कठिंताई दा अनुभव नहीं होगा ४ पर कार्य-अनुभव को ब्यवस्था करने में बहुत 
रण 'रदग्विता से काम लेता पड़ेगा । कारण यह है कि व्यक्ति और वास्तविक 
, विवेक और हू थी हो सकते हैं और अच्छे भी | यदि छत्र _छराब हो खुटाव के सम्पर्क 
जीवत संगत भी जिद 





शिक्षा और राष्ट्रीय॑ लदेये 5७ 


में आये, तो उनका नेतिक अध पतन हो जायगा और व अपने देश के लिये अभिज्ञाप 


सिद्ध होंगे । 


२० सामाजिक और राष्ट्रीय एकता 
80ल9 & ४० वराध्शाआाण 


शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिये आयोग ने निम्नलिखित 
सुभाव दिये हैं --- 


१ 


५ 


६५ 


सार्वजनिक शिक्षा के लिये सामान्य विद्यालय-प्रणाली! (0कशापाएा 
8०0०० 895८७) को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाय 
ओर इस प्रणाली को २० यर्ष में पूर्ण किया जाय । 

शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा (30७७) & 
४७00०७०। $८7शव०८८) को सब छात्रों के लिये बनिवायें कर दिया 
जाय॑ | 

सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के कार्य-क्रमों की व्यवस्था अध्ययन के 
दिपयों के साथ-साथ की जाय । प्राथमिक स्तर पर छात्रों से सभुदाय 
को विभिन्न उपयुक्त ढंगो से सेवा कराई जाय । सेवा के इन कार्य-क्रमों 
के । एक वर्ष में निम्न माध्यमिक स्तर पर ३० दिन, उच्च- 
माध्यां स्तर पर २० दिन, और पूर्व-स्नातक (066-07507॥०) 
स्तर पर ६० दन रखे जायें। 

प्रत्येक शिक्षा-सस्था मे सामाजिक और सामुदायिक सेवा के कार्य-क्रम 
का विकास किया जाय और इसमे प्रत्येक छात्र द्वारा उचित ढंग से 
माग लिया जाय । 

प्रत्येक जिने में *अ्रम और सामाजिक सेवा-शिविरो' ([000/ & 
5004 इथधश०९ (७०95) की व्यवस्था की जाय॑ और इनमें प्रत्येक 
छात्र की उपस्थिति अनिवाय॑ कर दो जाय । 

एन० सी» सी के कार्य-क्रम झो घौधी पचवर्षोष योजना के अम्त तक 
जारी रखा जाय 4 

यपासम्भव पू्व-स्तातक स्तर पर एन* सी० सो» कार्य-क्रम लगभग 
६० दिन तक दित॑ मर खलाया जाय । 

सामाजिक ओर राष्ट्रीय एकता में सहायता देने के लिये उपयुक्त 
"प्राषानोति' ([.878038८ 700८७) वा निर्माण किया जाय । 
माहुभाषा अर्थाद्‌ प्रादेशिक सारा को विधालय और उच्दन्‍्शिक्षा का 


माध्यम दतारा जाय। इस नायं-क्तम को १० वर्ष मे पूरा रुर दिया 
जाय । 


रेप 


१०. 


११, 


श्र 


१३. 


श्र 


श्र 
१६. 


श्७ 


रद, 


१६. 


र! 


दिक्षानआयोग : कोठारी कमीक्षद (वुछाव और स्रम्रीक्षा, 


प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य, विज्ञान और प्राविधिक पुस्तकों का 
प्रकाशन वि्वविद्यालय-अनुदान-आयोग”. (एकएलआं). 60 
(ए०ण्पाण5507) की सहायता से विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाय । 
अधिसन्मारतीय तिक्षा-सस्थाओं में अंप्रेडी को धिक्षा के माध्यम के 
रूप में जारी रखा जाय। पर कुछ समय बाद हिन्दी को अग्रेज़ों वा 
स्थान दैने पर विचार किया जाय । 

प्रादेशिक मापाओ को उन क्षेत्रों मे--ज हैं वें प्रयोग की जाती हैं, जह्दी 
से जह्दी प्रशासन की मापायें बनाया जाय । 

अग्रेज़ी के शिश्षण और अध्ययन को विद्यालय-स्तर से जारो रखा 
जाय । 

अम्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की अन्य मापाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया 
जाय । 

रमी भाषा के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाय। 

रासार की कुछ महत्त्वपूर्ण भ्रापाओ की शिक्षा के लिये कुछ स्कूल और 
विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें ॥ 

उच्च द्विक्षा में साहित्यिक कार्य और उच्च शिक्षाआ्राप्त व्यक्तियों के 
'विचार-विमरश” के लिये अश्रेज़ी को सयोजक भाषा (॥97६ ॥8००४०) 
का रूप दिया जाय । 

देश के अधिकाश निवासियों के लिये हिन्दी को सथोजक भाषा का रूप 
दिया जाय । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अहिस्दी क्षेत्रों में हिन्दी का 
विस्तार क रने के लिये सभी प्रकार के उपाय किये जाये । 

राज्यों मे पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये--सब भारतीय 
भाषाओ के विस्तार की व्यवस्था की जाय | इस उद्देश्य मे सफलता 
प्राप्त करने के लिये स्‍कूलों और कॉलेजों मे विभिन्न आधुनिक मारतीय 
भाषाओं के शिक्षण की उचित व्यवस्था की जाय, और प्रत्येक विश्व 
विद्यालय मे आधुनिक भारतीय माषाओ के कुछ विभाग स्थापित किये 
जायें । 

बो० ए० और एम० ९० के स्तरों प्र दो भारतीय भाषाओं के अध्ययन 
को सुविधा दी जाय | 

राष्ट्रीय चेतना के विकास को विद्यालय-शिक्षा का एक भहत्वपूर्ण उद्देय 
बनाया जाय । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हमारी सास्कृतिक विरासत 
के ज्ञान का विकास और उसका पुनः मुल्याकृत किया जाम एवं उस 
अविष्य में अटल विश्वास उत्पन्न किया जाय, जिसकी ओर हम बढ़ 


रहे हैं। 


शिक्षा और राष्ट्रीय लय 3१ 


२२. सॉस्द्तिझ विशसत के ज्ञान के विकास और पुनः मूस्यांवम के लिये 
भाषाओं, साहित्यो, दर्शन, धर्म और भारतीय इतिद्वास के शिक्षण को 
अच्छी ठरद से नियोजित किया जाय ! 

३३. भविष्य मे विश्वास उत्पन्न करने के लिये नागरिकता, संविधान के 
छिद्धास्तो और लोकतन्‍्त्रीय समाजवादी समाज के स्वहृप को पाद्य-न्न्मों 
में स्थान दिया जाय । 


समोक्षा 


आयोग ऐे प्रायः सभी सुझाव सुन्दर और उपयुक्त हैं, करोकि इनको अपना 
कर हो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के स्वप्न को साकार बनाया जा सकता है | 
देश में सामास्य शिक्षा बी एक प्रणालो हो । इसी उद्देश्य से गायोग ने सामान्य 
विद्यालयों! (000709 $८॥००॥$) को स्थापता का सुझाव दिया है। इस समय देश 
में विभिन्न प्रकार के रकूल चल रहे हैं । वे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के मांग में 
अहुत बाघक सिद्ध हो रहे हैं। इसका कारण स्पष्ट है। विदेधी मिशनरियों द्वारा 
चलाये जाने वाले नसंरी विद्यालयों और केम्द्रिज स्वूलों तथा भारतोयो द्वारा सचालित 
पब्लिक स्वूलों मे पढ़ने वाले छात्र प्रारम्भ से ही दूसरे प्रकार के स्कूलों में अध्ययन 
करने थाले छात्रों को अपने से हीत और निम्न समभने लगते हैं। अतः जो शिक्षा- 
धंस्थायें इस प्रकार की भावता के लिये उत्तरदायी हैं, उन्हें सरकार के आध्यादेश 
(0:0/799८९) के दारा आज ही बन्द कर देना चाहिये । 
शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक और राष्ट्रीय सैदा को अनिवायं बनाने से 
छात्रो में इस सेवा की भावतां वा विकास होया | फलस्वस्प वे आत्म-हित को समाज 
ओर राप्ट्र के बल्याण के लिये बलिदान करना सीख जायेंगे । इसकी बहुत ही अंषक 
ब्रावश्यकता है, क्योकि आज भारत में आत्म-हिंत की, निजी स्वार्थ की, भावना बहुत 
प्रवक्ष रूप घारण कर छुकी है | आयोग द्वारा बताये गये (श्रम और सामाजिक सेवा- 
शिविरों" द्वारा छात्रों में श्रम के प्रति सम्मान और सामुदायिक मावना का विकास 
होगा । समी सफ़द कालर वाले छात्र श्रम को हेय सममते हैं और सामुदाधिक भावना 
को जानते मी नही हैं । 
आयोग की “मापा-नीति” पर लोगों को भल्ने ही आपत्ति हो, पर हमको नहीं 
है । यह कहना विवेक्पूर्ण महों जान पढ़ता है कि उसे अंग्रेज़ी पर बल दिया है । 
उसने केवल यह सुझाव दिया है कि अंग्रेजों के शिक्षण को जारी रघ्ता जाय | उसने 
ग्रह तो नहीं कहा है कि ट्विन्दो, प्रादेशिक भापाओं और भारतीय भाषाओं के धिन्षण 
को समाप्त करके केवल अग्रेज़ी की शिक्षा दी जाय । इसके विपरीत, उसने इस बात 
धर बल दिया है कि सभी सम्मव विधियों से ट्विस्दी और समी भारतीय भाषाओं को 
विकसित जिया जाय । हाँ, यदि आयोग यह बहता क्रि अग्रे जी के शिक्षण को बिल्कुल 
दन्द कर दिया जाय, तो सम्भवतत. सभी व्यक्ति हपं और उल्लास से फूल जाते। पर 


22 


३० दिक्षा-वाधोग : कोदारी दम्यैशक (टुलार और परौज्ा) 


आापौग के प्रदाश रिदत, को हिररी भौर अंत गो के सुतगशामद महरव को रबबरे 
वै, दृ प्ररार का अतिरेश पु गुराड जही है गहरे दे) बहुत झ्ाहवोव भ्रायाओं दरों 
पद दगाहऐ, रेस रंग बोप्य बबाइद हि. हे अप डी के सखह़ड़ हो) का दावा बर 
गरे, तद अप री हो वाएूव वर परी विदालन की सोदिंके । एव दष्टा में भी अंड रो को 
देश हे ररैद $ लिए शत विशाई ईसा हम्मर सही द्ोदा ॥ कार यह है हि जी 
गपद बे हैवि दे वाप अऱा परिदतत ढर हहो है, बाते को शमद डे अनुशुल्त गा 
रही है, प्यकति पों वो आवस्धर गाःओं ढो दरर्ए करने डॉ प्रयाग इर रही है । करा 
दिो भी भारतीय भाषा * ढारे में थे बातें कही का आदी हैं ? रपध्ट कप से गरी 
पिए भाषोग पर अंप्रडी को इगाये रशणों डा सुझाव देने के हारेण--प्रहार पर 
प्रहार बयों हिये जा रहे है? हमें तो दग रृष्टिकोध में किए प्रद्मार का मौदिस्य गरों 
इियाई देता है, भतते ही अंधेरी ते अह्ारण इव रतने बारे गस्बे-ास्पे, आप हीते 
मौर विध्यपोजत तर्व जयों से प्ररतुत बरे । 
३ श्विक्षा ओर प्रजातस्त्र को मुहृढ़ता 
]89८2079 ९ (:०७५०॥54॥०6 थ॑ 00०८6 

शिक्षा दवाएं प्रशातरत्र बी मुह्ृतां के लिए आयोग ने तिम्नेलिशितर सुझाव 
छश्यि हैं :--+ 

१. १४ गधे तक की आयु के बच्चों को ति:शुस्क और अतिदाय॑ छिक्षा दी 
जाप । 
धयस्क शिक्षा हे दार्य॑-क्रम आयोजित ज़िये जायें, जिनरे दो उद्देश्य रछे 
जायें>-(+) निरक्षरता का उन्मूलन, और (॥) स्यक्ति को नागरिक और 
राष्ट्रीय 4ुघलता तपा समान्‍्य घोस्कृतिश स्तर की उन्नति । 
माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार करके सब स्तरों पर मुशल 


मेतृरव का प्रधिक्षण दिया जाय ! 

जाति, धर्म, स्थिति, घर्म, और लिए का भेद-माद किये बिता सब बच्चों 
को शिक्षा के समान अवसर इिये जायें । 

सब अ्यक्तियों से बेजानिक विचार और हृष्टिकोथ रा दिकास किया 
जाप । 

सब व्यक्तियों में सहिष्णुता, जन-दित, समाज-सेवा, आत्म-अनुशासव, 
आत्म-निर्भरता और पहलकदमो के गुणों का विकास किया जाय | 


३६ 


३. 
है 
४५ 


पु 


समोक्षा 
जद्ित्ञा' अ्जातत्र का आधार है। शिक्षित व्यक्ति ही अपने कत्त"व्यों और 


अधिकारों को भली प्रकार समर कर और उनका प्राखन करके अजातंत्र को सफल 
बना सकते हैं। भारत ने अपने को धर्म-निरपेक्ष अजातत्र घोषित किया है। इसमे 


डे बा 


शिक्षा भौर राष्ट्रीय लक्ष्य डर 


सफलता तमी प्राप्त हो सकती है, जब भारत का जन-जन शिक्षित हो । ईसी बात को 
ध्याव मे रखकर आयोग ने उपरोक्त सुराव दिये हैं। अत इनको मान्यता प्रदान की 
जानी आवश्यक है ! टैसा किये बिना हमारे देश के बालक और वथस्क-दोतों 
गशिक्षित रह जायेंगे । 

लोकतत्र की सफलता के लिये प्रत्येक छोत्र--साम्राजिक, आथिक, राजनैतिक 
बआादि--मे कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है । अत माध्यमिक्र और उच्च शिक्षा का एक 


महत्त्वपूर्ण उद्देष्य--नेठृत्व का प्रशिक्षण देना--होना चाहिए । यही सुकाव आधोग ने 
दिया है । 


४. शिक्षा और आधुनीकरण 
एकाध्भाक & छाग्तलफरणा०णप 


शिक्षा द्वारा देश का आधुनीकरण करने के बारे में आयोग्र ने निम्नलिखित 

प्रुझाव दिये हैं -- 

१. सामाजिक और सास्क्ृतिक जीवन में आधुनीकरण करते के लिये विज्ञान 
पर भाषघारित टेकनॉलॉजी को अपनाया जाय । 

२. आधुमीकरण के लिये शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साथत माता जाय, और 
आधुनीकरण की भ्रगति से शैक्षिक उन्नति की गति को सम्बद्ध किया 
जाय। 

३, शिक्षा के द्वारा उत्सुकता की जाग्रत किया जाय और उचित दृष्टिकोणों 
दा मान्यताओं (४७|७८७) का विकास किया जाय । 

४. शिक्षा के द्वारा स्वतत्र अध्ययन, स्वतत्र विचार और स्वतश्र निर्णय की 
आदतों का निर्माण किया जाय । 

४. सामान्य ब्यक्ति के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जाय और एक 
ऐसे दिक्षित वर्ग का निर्माण किया जाय, जिसमे समाज के सभी अंगों 
के व्यक्ति हो और जिनके विश्वासो तथा आदा्षाओ पर गहरो भारतीय 
छाप लगी हो । 

समोक्षा 


आज का समाज विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी (7णात००६५) के कारण 
प्राचोन समाज से पूर्णतया भिन्न है। जिन समाजों ओर देशो में इस प्रकार को 
प्रौद्योगिरी का विकास किया गया है, उदवी आश्चयंजनक उप्नति हुई है। पर विज्ञान 
पर आधारित प्रौद्योगितती गा एक दूसरा पक्ष भी है। यह पश् है---सामाजिक और 
सांसुतिक। अत. देश के प्रौद्योगिक्ष विकास के लिये सामाजिक और सॉस्ट्रतिक 
हृष्टिब्रोणों से भी परिदातन करना आवश्यक है। ऐसा किये बिना प्रौद्योगक विकास 
निर्ंक [सद्ध होगा । इसोलिये आयोग का यह सुझाव टीऊह है कि शिश्ा के द्वारा उचित 
हृष्टिकोणो और मान्यड्ञाओ का विकास विया जाय ४ 


हु 


श्र शिक्षा-आयोग * कोौठारी कमीध्रन (सुझाव और समीक्षा) 


मारतीय समाज ने अति श्रेष्ठ विरामत उत्तराधिकार में प्राप्त की है। पर 
दुर्भाग्य से भारतीय समाज पर्याप्त शिक्षित नहीं है; और जब तक यह शिक्षित नहीं 
होगा, तब तक यह न तो अपना आधुमीकरण कर सकेगा, न राष्ट्रीय पुतर्तिमाण वी 
मई माँगों को पूरा कर सकेगा, और मे उप्नतिशीक्त राष्ट्री मे अपका उचित स्थान ग्रहण 
कर राबेगा । अतः शिक्षा हो आधुनोकरण का साधन हो सकती है। यही कारण है 
कि आयोग मे हस बात पर बल दिया है कि आधुनीकरण के लिये शिक्षा को एक 
महत्वपूर्ण साधन माता जाय और शिक्षा तया आधुनीकरण की गतियो में संतुलन रखा 
जाय । 

४. सामाजिक, नतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास 

फएशचलाणला ० 5००29, १० & 5क्ञा्राप्रण एशआाएटड 

आयोग ने यद्ध विचार व्यक्त किया है कि शिक्षा के द्वारा छात्र को सामाजिक, 
मैंतिक और अध्यात्मिक मान्यताओं का विकास करके उसके चरित्र का निर्माण 
डिया जाय । इस सम्बन्ध में आयोग के सुझाव निम्नलिणित हैं +- 

१. के तथा राज्य-सरकारो द्वारा सभी तिक्षा-सस्थाओं में त॑तिक, तामा- 
जिंक और अध्यात्मिक मान्यताओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाप। 
इनकी शिक्षा “विश्वविद्यातय-शिक्षा-आयोग! द्वारा दिये गये घुकावों के 
अनुसार दी जाय 
२. थ्यक्तिगत प्रवन्धों द्वारा सचालित दशिक्षा-सस्थाओं में भी इन सुभावो 
के अनुसार नैतिक, सामाजिक तथा क्राध्यात्मिक मान्यताओं की छिक्षा 
दी जाय । 
प्राथमिक स्तर पर इन मान्यताओं की शिक्षा रोचक कहानियों के माध्यम 
से दी जाय। ये कहानियाँ विश्व के विभिन्न घम्मों से भी चुती जा 
सकती हैं + 
माध्यमिक स्तर पर इन मान्यताओं के विपय में शिक्षकों तथा छात्रों 
द्वारा विचार-विमर्श किया जाय | 
विद्यालय की समय-तालिका में सप्ताह में एक या दो संमय-च्ता 
(7८0१5) नैतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं के शिक्षण के लिये रखें 


जायें । 
विद्यालय वातावरण को सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मान्यताओं 


न्‍ से पूर्ण बताया जाए । इसके लिये सभी शिक्षकों एवं अधिकारियों को 
उत्तरदायी बताया जाय। 

७... शिक्षकों द्वारा छात्रों के समक्ष आदर्श व्यवहार भा ममूना अह्तुत किया 

+ जाय और अपने विषयो के शिक्षण में इन भान्‍्यताओं के |दकास के लिये 


कार्य किया जाय । 


४ 


बजिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य ३३ 
८. विश्वविद्यालयों मे तुलनात्मक धर्म (200एआ%॥४० २८[207) नामक 
विभागों को स्थापना को जाय । इन विमागो मे ,इस आत की खोज को 
जाय कि इन मान्यताओं को श्रमावश्याली ढल्ञ से किस प्रकार प्रढ़या 
जाय औय छात्रों तथा शिक्षको के प्रयोग के लिये इनसे सम्बन्धित विशेष 
साहित्य तैयार किया जाय 
समोक्षा 
आयोग का यह सुझाव अति श्रेष्ठ है कि शिक्षा के द्वारा छात्रों में सामाजिक, 
मैतिक और आध्यत्मिक मान्यताओं का विकाप्त किया जाय, जिससे उन्हें चरित्रुवान 
बनाया जा सके । आज हमारी शिक्षा तिल्कुल पुस्तक्ीय और लोकिक है । उसमें छात्रों के 
चरित्र-निर्माण की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता है । आज हम अपने देश की 
प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को बिल्कुल मूल चुके हैं! उस प्रणाली मे छात्रों के सामाजिक, 
नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों तथा मान्यताओं को अधिक से अधिक ऊँचा उठाने 
का प्रयास किया जाता था । आज ऊंचा उठाने की बात तो दूर रही, इन मान्यताओं 
की पूर्ण अवहेलना की जातो है। यही कारण है कि आज का छात्र अपने मांग से 
विचलित हो पथ-भ्रष्ट हो गया है। न तो वह इन मान्यताओं को जातता है, और न 
उसके शिक्षक इनके आदक्षों को अपने व्यवहार मे प्रस्तुत करते हैं। अत छात्र यदि 
कोई अनुचित कार्य करता है, किसी प्रकार का दुब्यंवहार करता है, कोई अनैतिक या 
समाज-विरोधी हृत्य करता है, तो उस पर उद्दइता, उच्छद्धुलता और अनुशासनद्वीनता 
का दोप लगाया जाता है । इतना ही नहीं, नैतिकता को दुह्मई देकर उसे दण्ड दिया 
जाता है । पर ऐसा करना जधन्य अम्याप है, बक्षम्प अपराध है । जब वह सामाजिक 
और नैतिक मान्यताओं को जानता ही नहीं, तब उसे दण्ड का भागों क्‍यों बनाया 
जाता है ?--यह बात हमारी समभ से परे है । 
दण्ड सुघार नहीं करता है, बल्कि दण्ड फिर अपराध करने की चुनौती देता 
है । बार-बार दण्ड पाने से व्यक्ति प्रा अपराधी हो जाता है। आप किसी भी 
अपराधशास्त्र की पुस्तक के पसने उलटिये, मेक्निल (१४८८।०४०८)) का एकादी “76 
8॥907"$ एशठ5ा८5ध८:७४” या. गॉन्सवर्दो (53]$प०779) का “॥०४०६” बढ़िये, 
आपको अपराध के लिये बिना सोचे-समझे दण्ड दिये जाने को अति कट आलोचना 
मिलेगी । इसोलिये आज का अपराधशास्त्र दण्ड के बजाय सुधार पर बल देता है । 
यही उस दछात्र के प्रति क्षिया जाना चाहिये, जिसे हम अनुशासतहीन कहते हैं । उसे 
सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से पूर्ण वाठादरण में रखिये, उसके 
समझ शिक्षशे से आदर्श व्यवहार प्रस्तुत कराइये, फ्रिर देखिये इसी छात्र में आपको 
झमीन-आसपान का अन्तर भिलेगा | हम आयोग दो बधाई देठे हैं कि उसने सामाजिक, 
नैतिक और आध्यात्मिक भान्‍्यदाओ के सम्वस्ध में ऐसे उत्कृष्ट सुझाव दिये हैं। हमे 
क्लाशा है कि सरकार इन सुझावों छे अनुसार कार्य कर्क देश के भावों नागरिकों 
३ 


2 उहलह 
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दर घिक्षा-डयोप : कोशरी रुमीशत (गुराव और समीक्षा) 


का झारितिश उत्पात करेगी और ऐसा इरके अपने शाम को शिक्षा के इठिद्वास में 
अमर बतायेगो । 

गुए्य सोगों हा विचार है कि विज्ात और प्रौदोगिती (८णा०००३)) है 
साष मल्तिष्क और आरमा वा विक्ञग महीं किया जा सता है। दूसरे श्मों में, 
मद विज्ञान द्वारा भारत भा ध्रापतीकरण वियाजा रहा है, हो सामाजिक, सैठिड 
और आप्यातिमिक म्रृम्यों केः विषारा की दात सोचता स्पयं है। हम इसड़ा उसर 
णजवाहरसास नेहरू के इत शब्दों में दे ररते हैं--“हम विशाल के प्रति असत्य नहीं हो 
राजते हैं, बयोडि यह आज जीवन के आधारमूत ततह्दों को ब्यक्त करता है। हम उत 
अनिवार्य गिद्धास्तों के प्रति भी अग्रत्य नहीं हो सकते हैं, जिनरां समर्यंत मारत ने 
अतीत में युर्गों-युगों मे शिया है। इगसिये हमे अपनी प्रूर्ण एक्ति और उत्साह के साथ 
ओऔदोगिर प्रगति के मार्ग का अनुसरण करना चारद्िये, प्र साथ ही हमें यह याद 
रसना पादिये कि गहिष्णुता, दया और विवेर के अमाव से सासारिक सम्पति धूल 
और राष में परिणत हो सहतो है ।/? 


थे इंकार कररिलर ३ हबब० शिलपरणा् 7.००एा5, 4959. 


अध्याय ३ 


डिक्षा की प्रणाली, संरचना और स्तर 
एएएट&77स्‍0७ 7, 5रठाएश, शएएटाएरएड 
हः 
57407047705 


१६ विद्यालय-शिक्षा की सरचना और अवधि 
इ0एशण ५ 09748009 ण॑ 50000] ६6०८४0ण॥ 
आयोग का विचार है कि किसी भो शिक्षा-प्रणाल्री के स्तर घार गातों पर 
निमर होते हैं: पहली --शिक्षा-त्रणाली के ढाँचे का विभिन्न स्‍तरों में विभाजन और 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध | दूसरी--विभिन्न स्तरों को कुल अवधि । तीसरी--उनमें 
फाय॑ करते वालों के गुण, जेसे--शिक्षक, पराद्य-क्रम, शिक्षण-विधिमाँ, मूल्यांकन, 
साज-सज्जा और इमारत । ध्लोपो--उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग । 


ये चारों बातें एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, पर इतका महत्व एक-सा नहीं है 4 
उदाहरणापं--धिक्षा का ढाँचा सबसे कम महत्व की बात है। शिक्षा के स्तरों भी 
अवधि अधिक महददत्त्वपूर्ण है, परन्तु यह तभी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है, जव प्राप्त 
सुदिषाओं का अधिकठम उपयोग किया जाय ! विभिन्न स्तरों पर कार्य रूरने बाले 
तथा उनकी आवेदक सामग्री और भो अधिक महत्त्वपूर्ण है । सम्भवतः सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण--उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग है । 

थायोग ने लिखा है कि उपरोक्त चारों दातो पर ध्यान देने से यद स्पष्ट हो जाता 
है कि स्वृतत-स्तर पर दो दातों पर विद्येप ध्यान दिया जाना चाहिये : पहलो--उपल्तग्प 
सुविधाओं के उपयोग में अधिक वृद्धि । डूंसरो--विभिश्न रठरों पर कार्य करने बालों 
और उनकी आवश्यक सामप्री में खुधार | आयोग से शहा कि इन दोनों बाठों में 
सफलता प्राप्त करने के लिये अग्नलिलित कारें किये जाने चाहिये :-- 


श्१ 


३६ थिक्षा-आयोग ८ कोठारी कश्नीत (सुझाव और समीक्षा) 


१. शिक्षकों, शिक्षण-विधियों, विद्यालय-भवनों, गरूल्यांकन, साज-सज्जां और 
पाठ्यक्रम के ग्रुणात्मक पक्ष को सुघारा जाय और इनका समुचित 
उपयोग करने का प्रयास किया जाय । 


२. उच्च साध्यमिक स्तर की अवधि मे २ वर्ष की वृद्धि की जाय। इस 
कार्य को थाँचवीं पंचवर्षीय योजता में प्रारम्भ करके १६८५ तक पर्ण 


किया जाय । 


२ विधालय-शिक्षा की वर्तमान संरचना 
ए+श्डशा 5ालंघ्पध् थ॑ उताण्ण एताल्थांणा 


हस समय भारत में विद्यालय-शिक्षा की संरचना में समानता नहीं है, जैसा 
कि नीचे दिखाया गया है :-- 










































है उच्च प्व 
श्ज्य पक | प्राथमिक | मप्यमिक विश्व- | जा योग 
बआ्ाधमिक [ प्राथमिक विद्यालय 22] 
बाँध 0 १ 4 १२ 
अआसाम 3 १ .] १३ 
विहार, गुजरात ये | डे पक 
गहरा ७ है १ ह२ 
जम्मू द कपमोर, 
पंजाब, राजस्थात व 3 ३ हैत *' -ह (१ 
परक्चिमी बंगाल । 
केरत ॥ रे ह। रे कक श्र 
खध्य प्रदेश श्र बे कक पल रे 4 
मद्रास 3 डे रे (क्‍ स्पा ह२ 
मैंधूर डे ३३ ३३ रु ड ११ 
उड्ठीपा हू र ५ १ स्त् हर 
उत्तर प्रदेश श डे रे १४ के हर 


0... +५भ+3>भनभ++ 


जल एशाश्टाप्रा। एशपाउ॒र- 
दृषकु मिदिति सदृम रहीं है। हे 
उत्तर प्रदेश मे इस प़िश्ा के तिये इटर कलिज हैं । 


ओऔरट--जोडे समप साप्यमिद्ट मर प्रूर-रिः्ररिए्ाखय या रक्च माध्यमिक 
को जोटिये । ] 


] 
हि 
| 
[ 


शिक्षा की प्रणाली, संरचद्ा और स्तर डरे 


३. विद्यालय-शिक्षा की नवीन संरचना 
लत $कण्ल॑णरल ण॑ 50०0 उय्ताध्बांणा 


आयोग ने उपरिलिखित विचारों और देश मे प्रचलित शिक्षा-प्रधाली को घ्यात 
में रखकर, विद्यालय-शिक्षा की नवीन संरचना भ्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है :-- 


४ वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 


३ या २ बे की निम्न माध्यमिक शिक्षा 


|] ३ या २ वर्ष को उच्च प्राथमिक शिक्षा 


४ या ४६ वर्ष की तिस्न प्रायमिक शिक्षा 


३ से ३ य् की पूर्व-विद्यालय शिक्षा 





दिये हैं :-- 
१, 


४. सरचना-सम्बन्धो सुझाव 
8088600% ए९डशा0॥४ (४६ 500९0 प९ 


शिक्षा की नवीन स॑रेचना के बादे मे आयोग ने निम्नलिखित सुझाव 


सामान्य शिक्षा (0०7८४ 269८9007) की अवधि १० वर्ष को रस्ती 
जञाये। इसमे प्राथमिक और वतिम्त माध्यमिक शिक्षा को स्थान दिया 
जाय ॥ 

सायान्‍्य शिक्षा प्रारम्भ होने से पहले १ से ३ वर्ष तक परव-विद्यालय 
(९7०-$०७००)) या पूर्व-प्राथमिक (4०-20) शिक्षा दो जाय 4 
प्राथमिक शिक्षा शी अवधि ७ से ५ वर्ष की रखो जाय और इसको दो 
भागों में बॉँया जाय--[) ४या ४ वर्ष का निम्न प्राथमिक स्तर 
(70फ८ एश0४7७ 5038८), (४) ३ या २ वर्ष का उच्च प्राथमिक 
स्तर (प्ाश्था शक 5७8८) । 

निम्न भाष्यमिक (7,0%८7 5००7०७)) शिक्षा को अवधि शेया २ 
वर्ष की रखो जाय। 

निम्न माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार को शिक्षा को व्यवस्था को जाय-- 
(7) ३ या २ वर्ष की सामान्य धिक्षा, (0) १ से ३ ये ढो व्यवसायिक 
पघिद्य (५०८०७०४० 86ए०७७००) । 


उच्चतर माध्यमिक (पताह८टए० 5००००४३7७) शिक्षा की अवधि २ दर्द गो 
रखो जाय | 


३६ पिला बारेद ॥ को धएगी इनक (दृष्ाद और दशा) 


वध्च पर इधा्दधिंद #पर वर हो पशुरत थी टिक! ओं हरपादा दो 

काप--()) २ करत बोः दादारक टिका, दा (४) | है। व दी ब्याइ- 

साइड ७74 

५. कश्ता | थे परेध को बाबु दाश।वरत ६ जर्ष दे दर मे रसों गार । 
९. इरम शावजरविड बाप रिक्त (6१ 70४४८ | दत्ता) फिलटिय- 
ए८8) १० वर को दिदवाक्रनीटा! हे बएए हो रा । 

१०. १ बीजणा मे दृषद दिद/जद! की कबाइव! कएते को प्रष रत दिटि दो 
हमार डिदा पावर । 

है? १०३ कर्ता तह किती दिषरद में दिविष्टीडरव ($;८८७१:०७४०७) ९ो 
आजा वे दो पद । 

१३. साणदिद रु देश्स दो हार ढे रके आरे--() हा निदुत--रशर्ये 
ट॒प्ला को अदधि १७ बे को है, और (४) हारर महड़ेंइरो खूल- 
शितम दिक्ता दो अर्प है१ था १२ बष हो हो । 

११. शारेह शेर शगे हदृत्त को हाइए शेड ररी रदूल बताने का अत ने हिया 

जाए । केपल बड़े गौर अक्पे हहूनों ढो हो हापर से हे इऐे तारा रार, 

पर इतईी शहद ऐसे कुल रदूलों डो ऐ छे झषिक गे हो । 

जो दिएदालय हांपर ऐेष इरी कहलाते के ऋषिडारों नहीं है, उतको हाई 


(४. 
हल बना रिया जाए । 

१६, दशा ११ मे धारस्म होते बापे सये हावर गेजेडरी छवूप्तों को क्यापता 
बो जाय । इनमें कशा ११ भोर १२ ये विभिन्न विययों की विश्विष्ट 
शिक्षा दा जाय । 

समोक्षा 


आयोग ने विद्यातय-दिज्ञा ओर उसकी संरचता के बारे मे रुछ वियार ब्यक्त 

हिये हैं। इसमें देदल दो विधार, कि माध्यमिक स्तेर पर स्थावसासिक शिक्षावी 
स्थवस्षा री जाप, और वे वलत एक सा्दजनिक परीक्षा सो जाय--अच्छे हैं । शेष समो 
सुझाव तिरपंक और निष्प्रयोजन हैं ॥ उसमे किसी मी प्रकार कौ उपपुक्तता और 
उपारेयता गहीं है । उनमे स्पष्टता की झलक भी नहीं मिलती है। उनको इतना 
सील बता दिया गया है कि विधालय-अ्बन्थक कुछ भी कर सकते हैं। उनप्रे 'या- 
ध्या' का प्रयोग करके प्रबन्धको को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई है उदाहरणार्ष--तिम्न 
प्रापमिक शिक्षा ४ या ४ यथ॑ की, उच्च प्रापमिक शिक्षा हे या २ दर्ष को, और निम्न 
शाप ३ या २ वर्ष शो हो सकती है ! इसका परिणाम क्या होगा ? 


माध्यपक कक बहुरूपता । ऐसा तो अब भी है। फिर इल गुकावों से मा आखि: 
ला शम्मबतः यह कि विद्यालयों की बहरज्जी दशा के रूप का परिदर्तंत हो 
गा १ सम्मदरत 


जापगा 


शिक्षा को प्रणाली, संरचना ओर स्तर 


इतना ही सब कुछ नहीं है। आयोग ने जान-वूककर शिक्षा-संस्थाओं का 
पुन, नामकरण करने का श्रयास किया है। माध्यमिक विद्यालय दो प्रकार के होंगे :-- 
हाई स्कूल और हायर सेकडरी स्कूल | आयोग को शायद इन्टरमीडिएट कॉँबेजों के 
नाम से छुद छणा थी। इसीलिए उससे कहः है कि हायर सेकेंडरी स्कूल हो । इसका 
अर्थ यह है कि इन्टरमीडियट कॉलेज न हों । बाद तो ज्यो की त्यो ही रही ! इन 
कनिजों में मो दो वर्ष का पाठ्य-क्रम है और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी इतनी ही 
अवधि का पाद्प-क्रम हो सकता है । फिर इस नाम-परिवतंत को क्‍या आवश्यकता थी, 
यह समझ में नही आता है । 

विभिन्न राज्यों की सीमाओ मे बेंघा हुआ हमादा देश एक है, अखण्ड है। 
अत. सम्पूर्ण देश के लिये शिक्षा की एक संरचना होनी चाहिये ॥ हमे आशा थी कि 
आयोग अपने सुझावों द्वारा सब राज्यों में समान शिक्षा-्सरचना पर बल देगा । पर 
हमें यह देखकर निराश! होती है कि उसने इस ओर एक भो कदम नहीं उठाया। 
शिक्षा की संरचना विकृत को विकृत रही | उसमें अनुरूपता न आ सकी ६ 

आयोग ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को बिल्कुल अलग कर दिया है उसने इसको 
'दूबे-विद्यालय-शिक्षा' कहकर सामान्य शिक्षा का अद्भ नहीं बनने दिया है। ऐसा 
शायद आयोग ने इसलिये किया है कि राज्य-सरकारें शिक्षा पर किये जाने वाले एक 
बड़े व्यय-भार से मुक्त हो जायें ॥ ऐसा करते समय आयोग यह मूल गया कि 'पूवव॑- 
प्राथमिक शिक्षा' ही बढ शिक्षा है, जिसको सुसगठित और सृब्यवस्थित करके ही शिक्षा 
के भवन का सुन्दर निर्माण किया जा सकता है.। 

४. उच्च-शिक्षा को नवोन संरचना 
पलक 5फ्रलएर ० राइट #तएटशा०ज 


आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा को सरचनता इस प्रकार होगी --- 
या ३ वर्ष का स्नातकोत्तर कोस 
२ या ३ दर्ष का द्वितीय डिट्नो कोसे 


३ द्ष का प्रथम डिग्री कोर्स 


६. संरचना सम्बन्धी सुम्दाव 
छण्डएठपंगड एेथ्ट्डाफह फल 5स्‍णलंजार 


आयोग ने उच्च शिक्षा को दवीत सरचना के बारे मे अपौलिखित सुझाव 
दिये हैं :-- ॥ 


१. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रथम डिप्रो कोसे को अवि ३ वर्ष 
की रखी जाय। 9 


रे. दितीय डिग्री कोर्स को अवधि रे या ३ वर्ष थी रखो जाय। 


कर दि 


ध् दिक्षाआयोग : कोठादे कमीशन (सुकमाव,और समौशा) 

३. बुछ विश्वविद्यालयों में “ब्रेजुएट खूलों' (6780056 $०7००७) की 
स्थापना की जाय, जिनमे शुद्ध विषयो में ३ वर्ष के स्वातकोत्तर (०४ 
9:909376) बोस की व्यवस्था की जाय । 

४... प्रथम डिप्री कोर्स के लिये पहले वर्ष के बाद कुछ छुनी हुई उच्च-गिक्षा 
संस्थाओं में कुछ चुने विषयों को विश्ञिप्ट शिक्षा की व्यवस्था की, 
जाय । 

४. जो छात्र सम्बे अर्थाद्‌ ३ वर्ष के को को लें, उन्हें छात्रवृत्तियाँ आदि 
देकर प्रोत्साहित किया जाय । 

६. उत्तर प्रदेश में त्रिब्वर्पीय डिग्री कोस का प्रारम्भ कुछ छुते हुए विषयों 
और चुने हुए विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किया जाय । दुसरे विश्व- 
विद्यालयों और उनसे सम्वद्ध कॉलेजों मे १५ से २० वर्ष के अम्दर 
त्रि-वर्षीय पाठ्य-फ्रम प्रारम्म कर दिया जाय । 


प्मीक्षा 

आयोग के उच्च शिक्षा-संरचना से सम्बन्धित मुझाव बहुत हो हिराष्मपृर्ण हैं । 
द्रात्न १० वर्ष की सामान्य शिक्षा प्राप्त करेंगे । यह ऐसी शिक्षा होगो, जिसमे किसी 
प्रकार का विभिन्नोकरण ([0/४८अं०9007) नहीं होगा । उस शिज्ञा को भ्राप्त करने 
के बाद वे २ वर्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसके बाद उच्च शिक्षा 
के लिये किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय मे भ्रवेश करेंगे, जहाँ उनको पहली डिग्री 
प्राप्त करने के लिये ३ वर्ष तक अध्ययन करना पड़ेगा । यहाँ तक तो थात समझ में 
ग़्ती है। पर आयोग ने यह सुझाव दिया है कि माध्यमिक स्कूल २ प्रकार के हों-- 
दई स्कूल जिनमे शिक्षा वी अवधि १० वर्ष की हो, और हायर सेकेंडरी जिनमे शिक्षा 
गी अवधि ११ था १२ वर्ष को हो । इससे बहुत बड़ा सकट उपस्थिद हो जायगा। 
प्रधिकाश छात्र १० वर्ष को हाई स्कूल की शिक्षा श्राप्त करेंगे । यदि ऐसे छात्र उच्च 
शक्षा ग्रहण करना चाहेंगे, तो क्या होगा ? क्या उनको हायर सेकेंडरी स्कूलों मे पढना 
'ड्रेगा ? यदि हां, तो कौन से हायर सेक्ेडरी स्कूलों मे--११ वर्ष की शिक्षा देने वाले 
7 १२ वर्ष की ? यदि वे ११ वर्ष बालो में पढ़ेंगे तो शिक्षा का स्तर निश्चय रूप से 
गिर जायगा। तो कया उनकों १२ वर्ष की शिक्षा वाले हायर सेकेडरी स्कूलों में 
के लिये बाध्य किया जायगा ? यदि हाँ, तो क्यो ? ऐसी स्थिति में ११ वर्ष 
वाले हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित ही नहीं होगे। फिर उनका सुझाव 
यों दिया गया ? इसका उत्तर तो कैवल आधोय ही दे सकता है । 
हक का विपय॑ है कि ड्ेन्द्रीय शिज्ञा परामझंदाता बोर्ड (0८४ध3 छ0ए८०७४०७ 
80७०१ छ०आ0 ने भारत के शिक्षामत्री व्युण सेन है 38 ४ ह 5284 नौवि 
पर आवेदन तैयार करने का कार्य सौंपा है ।! ढा० सेन ने यह निश्चय किया है 


सपकप्पशमण 07० 


पढ़ने 
की शिक्षा 


खल्व #ैण्डए४ 23, 2967: 
(आन हक कलर 2 
)« 





हे जे 
हि विद्यालय की प्रथम डिग्री १५ वर्ष को शिक्षा के बाद प्राप्त होगी । यदि डा० सेन 
का यह विचार कार्य रूप में परिणत कर दिया गया, तो मारतीय शिक्षा की संरवता 
में विविधता के स्थान भें एक रूपता आ जायगी । 


७. सुविधाओं का उपयोग ( 
एप्राडबठठव ज॑ पडलाझल्ड 


आयोग ने उपलब्ध सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के लिये निम्नलिशित 

सुराव दिये हैं :-- 

१. शिक्षा-युतनिर्माण की योजनाओं में आरप्त सुविधाओं के उपयोग के कार्य- 
क्रमों पर बल दिया जाम । 

२ एक वर्ष में शिक्षा दिये जाने वाले दिनों की सख्या भे वृद्धि कर दी जाय। 
स्कूलों में एक वर्ष में लगभग ३६ सप्ताह और कालेजों तथा पूर्व 
प्रायप्रिक स्वूलो मे ३६ सप्ताह शिक्षा दो जाय । 

३. 'शिक्षानमत्रालयं और 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' के द्वारा राज्य- 
सरकारों और शिश्वविद्यालयो के परामर्श से एक कलेंडर (एश८४००) 
तैयार किया जाय, जिसके अनुसार सब शिक्षान्सस्थाओं में कार्य किया 
जाय 

४ छुट्टियों को संझ््या कम करके एक वर्ष मे १० कर दो जाय $ 

2२. परीक्षाओं और अस्य कारणों से शिक्षा के दिनों में स्कूलों मे २१ दिन 
और कॉलेजों में २७ दिल से अधिक की हाति न को जाय । 

६. अध्ययन, समाज-सेवा-शिविरों, उत्पादन-अनुमव, साक्षरता-भाग्दोलन 
आदि के लिये लम्बी छुट्टियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय । 
विद्यालय-स्तर पर प्रति दित कार्य करने की अवधि बढाई जाय । 

5५. विश्वविद्यालय-स्तर पर स्व-अध्ययन ($८।-5(00)) के लिये उपयुक्त 
सुविषायें दी जायें । 

६. पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओ, बर्कशापों (९४०४८७४०/७) आदि के 
अधिकतम उपयोग के लिये महत्त्वपूर्ण कम उडाये जाये | 

समीक्षा 


भारत निषंत है । अतः उपके अधिकांश स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों 
में शिक्षण और अध्ययन की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं । पर ऐसी शिक्षा-सस्थायें भी 
हैं, जिनमे किसी प्रकार को सुविधा का अमाव नही है । यदि अमाव है तो केवल इस 
बांत का कि उनका पूर्ण ओर वछित उपयोग नहीं किया जाता है। इसके लिये 
उत्तरदायी हैं--शिक्षक । उनको इस बात मे न तो कोई रुचि है और न॒ प्रयोजन कि 
उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाय । जब तक छिक्षकों में यह 
भावना प्ाप्रत नहो की जायगी, तव तक आयोग के सभी सुझाव अ्यर्थ॑ रहेंगे । आयोग 


ध 


रू 


हरे शिक्षा-आयोग : कोठारी कमीशन (सुझाव और समीक्षा) 


मे यह सोचकर बडी मूल की है कि प्रति-दिन शिक्षा का समय बढाकर और प्रति 
वर्ष पढ़ाई के दिनो की सख्या में दृद्धि करके उपलब्ध सुविधाओं का अधिक उपयोग 
होगा । छुट्टियाँ जितनी छात्रो को प्रिय हैं, उतनी हो शिक्षकों को | अतः शिक्षण की 
अवधि और दिनो को बढाकर आयोग ने छात्रों ओर उनसे अधिक शिक्षकों की शत्रुठा 
मोल ले ली है। उनका यह हृष्टिकोश उचित है या अनुचित---इससे हमे कोई सरो* 
कार नहीं । हम तो केवल इतना जानते हैं कि उपलब्ध सुविधाओं का उरयोग तब तक 
नहीं होगा, जब तक शिक्षको को अपने व्यवसाय से संतोष नहीं होगा । आप पोड़े को 
प्रामी के पास ले जा सकते हैं, पर उसे पादी पीने के लिये बाघ्य नहीं कर सकते हैं।' 
(ए०० रथा ८८ 6 0056 00 - ह€ छल, एएए ५0० ९88000 पर: व 
एप्प) 
सुविधाओं के उपयोग का प्रत्यक्ष राम्वन्ध शिक्षकों के सतोप से तो है ही, पर 
उनका सम्दन्ध झिक्षा-संस्थाओ के धातावरण से भी है। उनके परम्परागत, रूढ़िवद 
बाताबरण को बदलना होगा, क्योकि तभी सुविधाओं का उपयोग किया जा सकेगा। 
पर इस वातावरण में निकट भविष्य में तो बोर्द परिवर्तन होता नझर नहीं आता है। 
घतः उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग में वृद्धि होते की आशा करना केवल कोरी 
कल्पना है । 
८. स्तरों का उन्नयन 
फजाडाएड जे 508004703 
आयोग ने शिक्षा के स्तरों को उचा उठाने के लिये निम्तलिशित घुकाव 


दिये हैं :-- 

है शिक्षा के समी स्तरों को ऊँचा उठाने के लिये निरन्तर प्रयास रिया 

जाय । 

२, १० दर वी विधासीय-शिक्षा को गुशणात्मक रूप से उन्नत बताया जाय, 
जिससे इस म्तर पर होने वासे 'अपर्यय (५४33८) हो कम से कम 
डिया जा सके । 

३० वर्ष में कक्षा १० झे स्‍तर को उस रिपति पर पटुँबा दिया जाय, 

जिस वर आजकस हापर सेपडरी ढा स्वर है । 

#... विश्वर्ि्टालप उपाियों के स्तरों शो उच्चतर करने दे हिये प्रकृाल दिये 
व आप | ईसरे लिये इग उप्ाधियों के ढागं में अधिद उत्तर विष्य-बासु 

हो रदाते दिया जाय । 
ब लिक्ञानदएँ को उच्रत बताने के लिये शिक्षा के शिमित्र अंधों में 
सात डरर स्वावित डिया जाप। हि 
विलवविदानरों हुदर कफहों के हारा शिनि्र विवियों का प्रयोध छा“ 
४ माध्यमिक विदलरों को दृशमड़ा में सुधार दिया छाय + 


३. 


सता 


रे 


शिक्षा को प्रणाली, सरचना ओर स्तर हरे 


७. 'विद्यालय-संकुलो" ($000० (०७फ्रौ०८८३) का निर्माण किया जाय। 
हर सकुल में एक माध्यमिक सस्‍्वूल भौर उसके आस-पास के सब 
प्राथमिक स्वूस रखे जायें । ऐसे सकुल मे होने वाले सब स्कूलों द्वारा 
सामूहिक रूप से स्तरों मे सुधार करने के लिये प्रयास किया जाय । 

समोक्षा 


शिक्षा के स्तरों में सुधार करने के लिये आयोग ने जो सुकाव दिये हैं, वे 
काल्पनिक और वास्तविकता से दूर हैं । उदाहरणायें--आयोग ने कहां कि "शिक्षा 
के स्तरों को ऊँचा उठाने का प्रयास किया जाय |” पर किसके द्वारा और किस 
तरह ? यह प्रन्‍न आयोग के प्रायः हर सुम्मव के दारे भे पूछा जा सकता है। बायोग 
को कदाबित्‌ यह अनुभव नहों था कि उसके केवल लिख देने से ही शिक्षा के स्तरों 
में सुधार मही हो जायगा । ऐसा करने के लिये ठोस कार्य-क्रम बनाने पडेंगे, उतके 
अनुसार बाय करना पड़ेगा और अनवरत रूप से क्रियाशोल होना पड़ेगा | इनमें से 
पहली बात तो कुछ सम्मव सी जान पडठी है, पर शेप दो बातें बिल्कुल असम्मव 
हैं । कारण यह है कि हमको कार्य १रने और क्रियाशील होते की आदत नहीं है । 


स्तरों को ऊँचा उठाने का केवल एक उपाय है । वह है--सरकार की इस 
कार्य में विशेष रुचि और संलग्नता । यदि सरकार ऐसा कर सकती है, तब तो आयोग 
के सूकाव सार्थक हो जायेंगे, अन्यया वे लिखे के लिखे रह जायेंगे । 

उत्तर-प्रदेश मे विश्वविद्यालय-शिक्षा के स्तर का उन्नयन करने के लिये शिक्षा 
मत्री राम प्रकाश का मह सुझाव है कि विश्वविद्यालयों मे केवल श्रतिभाशाली 
छात्रीं को ही प्रवेश दिया जाय ।* सुझाव तो अति प्रश्सनीय है । पर जिस स्थिति भे 
से होकर आज यह, राज्य गुज़र रहा है, उसमे क्‍या ऐसा करना सम्मव होगा ? 
हमारा तो यह विचार है कि बड़े और धनी व्यक्तियो के सभी बालक प्रतिभाशाली माने 
जायेंगे और उनको विश्वविद्यालयों मे प्रवेश मिल जायगां। वचित तो बे छात्र रह 
जायेंगे, जिनको विघाता ने निम्न स्तर के परिवारों में जन्म दिया है और जितके पास 
कोई सिफ़ारिश नहीं है । 


3.. 86 घातरत७० पग्णव३, 480०० #ण2०४ 27, 967. 


अध्याय ४ 


डिक्षक की स्थिति 


प्रश&प्ष्टर छा&705 


आयोग मे अनुभव किया कि शिदाण-व्यवसाय की मोर प्रतिमाशाली अ्यक्तियाँ 
को आक्पित करते के लिये शिक्षकों की आधिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति 
को उच्नत बताता बहुत आवश्यक है, जिससे वे रुचि, धैर्य और उत्साह से अपने कार्य 
को कर सर्के। इस बांठ को ध्यान में रखकर आयोग ने झ्लिक्षकों की स्थिति से सुघार' 
करने के विचार से निम्नाकित सुकाव दिये हैं :-- 
१. बेतम' 
फ्लापशटाबर0ण 
भारत-सरकार द्वारा विद्यालय-शिक्षकों का न्यूनतम वेतन-क्रम (5८४63 


9 929) निर्धारित किया जाय । 
मारत-सरकार द्वारा राज्य-सरकारों और सघीय क्षेत्रों को अपनी 


३ 
परिस्थितियों क अनुसार निर्धारित वेतव-क्रम या उससे अधिक देने में 
सहायता दी जाय ॥ _ 

३. सभी विद्यालय-शिक्षकों के वेतन-क्रम मे समानता के सिद्धान्त का पालन 


किया जाय, चाहे वे सरकारी स्कूलों में कार्य रहे हो या प्रैर-सरकारी 


झ्कूलों में । 
४. वाद्चनीय तो यही है कि वतन-क्रम में समानता के प्विद्धान्त को तत्काल 
लागू किया जाय | पर यदि ऐसा करना असम्भव है, तो इस व्िद्धान्त 


को £ वर्ष में लागू कर दिया जाय । 
विश्वविद्यालयों और उतसे सम्बद्ध कॉतेजों के शिक्षकों के वेतन-क्रम में 


पर्याप्त वृद्धि की जाय 4 
डा 


शिक्षक की स्थिति 


२. शिक्षकों के वेतन-क्रम 
इत्ना5 ० एब9 ण॑ पल्चलाशड 


६.84 


आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के लिये निम्ताक्ति बेतन- 








क्रमों का सुझाव दिया :-- 
शिक्षक बेतन 
१. साध्याम्क कोर्स पास प्राथमिक | न्यूतम वेतन १०० रु० 
स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षक 
२. उपरोक्त शिक्षकों का ५ वर्ष | न्यूनतम वेतन १२४५ रु० 
की सेथा के बाद 
३. माध्यमिक कोर्स और २ वर्ष | स्यूनतम वेतन १२५ ६० 
का प्रशिक्षण प्राप्त प्राथमिक 
झकूलो के शिक्षक 
४. उपरोक्त शिक्षकों का ५ वर्ष | न्यूनतम वेतन १५० ० 
को सेवा के बाद 
४. सेकेंडरी कोर्स और २ वर्ष का | स्यूतदम वेतन १५० इ० 
प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक 
६. उपरोक्त शिक्षको का २० यर्ष | अधिकतम वेतन २५० ९० 
बाद 
७. धंणी (६) में से १५% चने २३५४०-३०० २० 
जाने धाले शिक्षक 
७, ६ वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त | न्यूठम देतन २३२० ₹० 
पंजुएट 
६. उपरोक्त शिक्षकों का २० वर्ष ०० ६० 
बाद 
१०. धंणी (६) में से १५% छुने ड०१-५०० ह० 
जाने वाले शिहक 
११. अप्रशिक्षित ग्रेजुएट जब तक | न्यूनतम वेतन ३२० ० 
वे प्रशिक्षण प्राप्त न कर लें 
१२. स्नातकोत्तर उपाधि ब्राप्त ३००-६०० रू० 
माध्यमिक स्वूलों में काय करने 
वाले शिक्षक 
१६३. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जितना वेतन वे पा रहे हैं, उसमें एक 
उपरोक्त शिक्षक वर्ष को बेतनचूदि ॥ 
१४ माध्यमिक स्पूलों के प्रघान इनका वेशन इनकी गोग्यताओं और 


किस 


विद्यालय के आदर पर निर्भर होगा। 
इनको सम्बद बरेतेजों के लिये निर्धादित 
कोई भी वेदत-क्रम दिया जा सकठा है। 


४६ विक्षाआयोग : कोगरी कमीशन (गुराव मौर धमीा) 


१३१. गर्द भानों के शिक्षर (0 सेर्परार, इतिएर धलेम ३००- 
२१-६० 
(४) फेरबदार, सीतिपर हडेग 
३०-६४००/७-५००४ ह० 
(॥7) सोनिषर मेरूचरार या रीडर ७७०- 
४०-११०० इ* 
(५) प्रिधिष्त | ७००-४०-११००३६० 
वा ८६+०-१०-११००६० 
गा १०००-१०-११००६० 
१९. विश्दिषातपों के शिशर (0) तेरुदरार_ ४००-४०-९००५३०० 
हर ३० 
(४) रोहर ७००-१०-१२' 
(गम) प्रोफेसर ११००-०१ 
६०-१६०० 

















पमोक्षा 

आयोग ने शिक्षकों के बेतन के सम्बस्ध में जो सुझाव दिये हैं, उनकी भूरि- 
भरि प्रशंसा की गई है। थी रुगला (00580) ने इन सुझावों को 'शिक्षकों का महा* 
पिगार पत्र! (१0805 0॥379) बताया है। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को जानी 
आवश्यक है, क्योकि ऐसा किये बिता ये असन्जुध्ट रहेंगे और शिक्षा के पुननिर्माण की 
योजना, बाहे वह वितनो भी अच्छी क्यों दे हो, सफल न हो सकेगी । इसक्के अतिरिक्त, 
शिक्षण-ध्यवसाय के प्रति योग्य ब्यक्तियों को तभी आइृषित किया जा सकेगा, 
णजब॑ वेतन की दरें आकर्षक होगो। इस तद्ंदय में सफलता प्राप्त करने के लिये 
आयोग ने शिक्षकों के लिये पहले से अधिक अच्छे वेतन-क्रमों का सुझाव 
दिया है । 

आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षकों के वेतत-क्रम का सामान्य रूप से स्वागत 
नहीं किया थया है । स्‍कूलों के शिक्षक तो इससे प्रसतत हैं, यर विश्वविद्यालयों के 
'दिक्षकों के बारे से यह बात नही कही जा सकती है । “विश्वविद्यालय-शिक्ष क-संघ' के 
अंध्यदा डा० आर० सो० मजूमदार (२ 0. :(अंत्ः४0०7) का कथत है--“विश्व- 
विद्यालय-शिक्षकों के वेतन के बारे में जो सिफ़ारिशें हैं, उससे उतको साभ नहीं होगा । 
दिल्ली विश्वविद्यालय उनको यही वेतन दे रहा है ।” 

माध्यमिक स्वूलों के प्रधाताचायों को यह प्िकायत है कि उनके बेतन को 
आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है । 'हिडमास्टस एसोसियेशन' के अध्यक्ष श्री घरणी 
मोहन मुकर्जी (ए/शर गवगेड। >णापाल्तु८९) का कथन है--/“इस बात का कोई 
कारण समझ में नहीं आता है कि शिक्षा की सवीन योजता मे आयोग ने स्कूलों के 
प्रघाताघ्यापकों _की स्थिति को: अतिस्चित क्यों छोड दिया है ॥ जब सढ़ श्रकाद के 


शिक्षक को स्थिति कं 


शिक्षकों के वारे में इतना लिखा गधा, तब भ्रघानाध्यापकों के बारे में कुछ मी वरयों 
नहीं लिखा गया ।/ 

आयोग ने सम्दद कॉलेजों के लिये दतियर लेक्चरारों का सुझाव देकर कॉलेजों 
के प्रवन्धकर्ताओं का हित और मवयुवक शिक्षकों का अहिते किया है । कारण यह 
है कि १६६७-६८ के लिये इस प्रकार के लेक्चरारों की नियुक्ति बहुत बड़ी सल्षया में 
की गई है । इस बात से असंतुष्ट होकर विश्वविद्यालय-शिक्षकों ने अपनी इस माँग 
को बार-दार दोहराया है कि छूनियर लेक्चरार का पद समाप्त कर दिया जाय ॥ 

साराश मे, आयोग ने शिक्षकों कै जित वेतन-क्रमों का सुझाव दिया है, उनको 
प्रशंसनीय माना गया है| अब प्रइन केवल यद रह जाता है कि सरकार और शिक्षा 
संस्थाओं भी प्रवन्धकारिणी समितियों के द्वारा उनको कार्यान्वित किया जाता है या 
नहीं । उस्मानिया विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ढा० ढी० एस० रेडी (2. 85. 
९6९७॥) का मत है कि ऐसा नहीं किया जा सकेगा, बयोकि किसी भी राज्य के पास 
शिक्षकों को अधिक वेतन देने के लिये घन नहीं है । 


३. स्थिति के उन्तयन के लिये अन्य सिफारिशों 
0067 ए९९०छशालापैडआराड 67 रित्रडए5 94005 


बेतन-दरों के अलावा आयोग ने निम्नाकित द्वोष॑कों के अम्तर्यंव अध्यापकों 
को स्थिति से सुधार करने के लिए कुछ और सिफारण कीं हैं. 


(अ) विद्यालय-शिक्षझ्ञों के घेतन-क्रमों का कार्यासवन 
उणपञत्काटगाओण्प ण॑ 785-52०ग0 07.- 50000 वरद्धरश5 

आयोग ने स्कूलों मे कार्य करते वाले शिक्षकों के वेतन-क्रमों को कार्याखित 

करते के लिये तिम्दलिलित सुझाव दिये हैं : -- 

१. विद्यालय-शिक्षकों के वेतन-दर्रों को सुघारने के लिये जो सुझाव दिये 
गये हैं, उन्हें तत्वाल ही लागू किया जाता बाहिये । इसके सिये केस्द्रोप 
सरवार द्वारा राज्य-सरशारों को उदार आधिक सहायता दी जानी 
चाहिये । 

२. प्राथमिक स्तर ॒पर ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं होता भाहिये, जिसने 
भाध्यमिक स्वृत्त का बोस और दो दपे जा श्रशिताय प्राप्त म 
क्या ह्ो। 

३. तिम्नतर तथा उच्चदर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापद ' प्रशिक्षित 
स्नातक होने चाहिये ॥ इतर बैतत मास्यमिक स्वूसों के ट्रंप्ड प्ेंडुएट 
शिक्षयों के समान होना चाहिये । 





3... 486 माछठेणाएण परांचाल्, वैणेज़ 33, 967, 


४८ शिक्षा-आयोग - कोठारी कमीशन (सुझाव और समीक्षा) 


४. जिन शिक्षकों ने बी० ए०, वी० एसन्सी० था एम० ए०, एम० एसन्सी० 
प्रथम और द्वितोय श्योणी में पास किया हो या एम० एड० की उपाधि 
प्राप्त की हो, उनको अग्रिम वेतन-वृद्धि (86४०3०8 प्राध्ध्याका'ओ दी 
जानी चाहिये । 

५. माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त होने चाहिये। 

६. "माध्यमिक शिक्षाब्परिपदो' (808705 ० 808०० 00008000) हपा 

राज्यों के शिक्षा-त्रिभागों को शिक्षकों की योग्यताएँ निर्धारित करनी 

चाहिये और उनके चुठाव के लिये एक उपयुक्त इनाव विधि बनाती 
चाहिये । यह विधि सरकारी और गैर-सरकारी-दोनो प्रकार के 
दिद्यालप्रो के विये एकन्सी होतो चाहिये । 

प्रत्येक व्यक्तिगत विद्यालय बी प्रवन्प-्समिति में शिक्षा-नविभाग के 


७. 
प्रतिनिधि होने चाहिये । 

८. यदि कोई प्रबन्धन्समिति किसी शिक्षक को नियुक्ति श्रुवाव-विधि के 
विरुद्ध करे, तो उस शिक्षक के वेतन के लिये कोई अनुदान नहीं दिया 
जाना घादहिये। 

९. समी शिक्षकों की वेतन-दरें अत्येक पाँच वर्ष बाद दोहराई जाती 
चाहिये । 

१०. सरकारों कमंदारियों के बराबर शिशक्रों को भी मेंहताई भ्ता दिया 
जाता भाहिपे । 
समीक्षा 


आपोग ने घपते सुम्ग्यो में यह स्पष्ट कर डिश है कि विधासपों के शिशरों 
कै निये समगके द्वाए प्रस्तादित वेवत-दरों को दिस प्रषार कायस्वित जिया जाय। 
उसके सिफारिश को है हि केस्रीय सरकार राग्य-ररकारों को उदार आदिक भा 
यतां दे | यह गहायतां दो भी जातो चाहिये, बशेंहि य्टवि शिक्षा का उत्तरदाविदर 
शाग्य-मरडारों पर है, हिर भो केट्रीय ररबार अपने झो इग उत्तरशावित्व 
दे दूर नहीं रख शर्तों है । मापोग ने इजाह होशर दिक्षत्रों को जपिक बैन देते का 
सुझाव देर हैमे स्पतियों का शिक्षय-स्यदसाव के प्र ते झाइदित करते के लिये फश्स 
दया है । 
(व) शिवरिपासबजतर पर देतन-हामों का कापरिवत 
पुछ्कर्कल्णबा[ज० # (7 प्टल्क 20 (हैढ एआॉफध्कधा।ज 57282 
दिश्शदिदातरों कौर उतह सम्दद डवियों भें बाये हत्न बामे एिक्रों हे 
इंतर-दरों हो वार छापने क [विद अपशाय मे अर्थात युम्दाक दिये हैँ ++« 


शिक्षक की स्थिति 3] 


१. आयोग ने उच्च शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षकों के लिये, जिन वेतन-दरों 
का प्रस्ताद किया है, उनको सरकार ने स्वीकार कर लिया है॥ अतः 
उनको लाग्रू करने के लिये केस्द्रीय सरवार द्वारा सम्पूर्ण व्यय का 
६४० प्रतिशत मार ओर राज्य-्सरकारो द्वारा २० प्रतिशत भार वहन 
कया जाता चाहिये। 

२. कुछ दक्लाओं में ग॑ र-सरकारो कॉलेजो का सम्पूर्ण ध्यय-मार भी केंद्रीय 
सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये । 

३. वेतन-दरो को लायू करने के सायन्साय शिक्षको की पोग्यताओं तथा 
उनकी निपुक्ति क/ विधियों मे सुघार क्रिया जाया चाहिये। यह काये 
विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श अधिनियम बनाने के लिये नियुक्त की 
गई समिति की सिफारिशों के अनुसार क्या जाना चाहिये। 

४. सम्बद कॉलेजों के शिक्षकों को योग्यताएँ विष्वविद्यालय शिक्षकों के 
समान होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त उनकी नियुक्ति भी समान विधि 
द्वारा बी जानी चाहिये। 

५. उत्तम शिक्षा-सस्थाओं को शिक्षकों के घुताव मे अधिक स्वतक्ता दी 
जानी चाहिये । पर जिन रुस्‍्थाओं का प्रवन्ध असतोपजनक है, उन पर 
कठोर नियत्रण रखा जाता चाहिये । 


समोक्षा 
हप॑ की बात है कि आयोय द्वारा प्रस्तावित वेतन बी दरों को सरकार ने 
स्वीकार कर लिया है, और उच्च शिक्षा को गुणात्मक उन्नति के लिये ऐसा किया 
जवां आवश्यक भी था । देश के ५ राज्यो मे ये वेतन-दरें लागू भी कर दी गई हैं। 
हमे आशा है कि ध्षेप राज्य इनका अनुसरण करके उच्च शिक्षा के प्रति अपने दायित्व 
को पूर्ण करेंगे । 
(ध) पदोन्नति की सम्भावनाएँ 
छा05फ९९७ ०॑ एफएफणा०्त 
आयोग ने शिक्षकों को स्थिति में सुघार करते के लिये इस दात पर दल दिया 
है कि छ्षिक्षा के समस्त स्तरों पर अध्यापकों की निम्न पद से उच्च पद पर उन्‍तति 
की जाय । इत विपय में उसने निम्नाकित सुझाव दिये हैं :--- 

१ परायप्रिक विद्यालयों के यीग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रघानाध्यापक 
वा विद्यालय-निरीक्षक के थदों के लिये चुना जाना चाहिये । 

२. भाधष्यमिक-विद्यालयों के उन ट्रंण्ड प्रंजुएट शिक्षकों को, जिन्होंने 
असाधारण कार्य किया दो, स्नातकोत्तर योग्यता रखते वाले शिक्षकों के 
वेतन-दर दिये जाने चाहिये । 

भ 


१6 शिक्षा-आयोग : कौठारी कमीशझत (गुाव और पमीज) 


३, माध्यमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों को, जो आवश्यक अमिराति एवं 
द्वामता का प्रदर्शन करें, विदविद्यालयों और कॉसेजों के अध्यापक बलवे 
जाने चाहिये । 

४... 'विश्ववियालय-अनुदात-आयोग! को साध्यमिक विधालयों के प्रति 
शाली शिक्षकों को अनुसस्थान कार्य करने के लिये अनुदान देना चाहिये! 


५. जो शिक्षक असाधारण काय॑ कर रहे हैं, उनकी अग्रिम (#4४#०४०) 
बेतन-वृद्धि की जानी चाहिये । 

६. उन लेक्चरारों था रीडरो को, जिर्होने असाधारण कार्य किया है, उच्व* 
स्तर के पदो के अमाव में भी इस प्रकार के पदों पर अश्थायी हुप पे 
नियुक्त किया जाना चाहिये । 

७. स्नातकीत्तर कार्य के विभागो में प्रोफ़ेसर स्तर के पदों की सख्यां को 
आवश्यकताओ के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिये । 


८४... असाधारण तथा प्रतिमाधालो व्यक्तियों को 'विश्वविद्यालय-अनुदातः 
आयोग' के परामर्श से १६००-१८०० रु० के विशेष वैतन-क्रम पै भी 
अधिक दिया जाना चादिये । 


समीक्षा 

आजकल प्राय, सभी शिक्षा-सस्यथाओ पे एक दोपपूर्ण प्रणाली का प्रचलन है ! 
यह यह कि यदि कोई उच्च वद रिक्त हो जाता है, तो निम्न पद पर कार्य करने बाते 
धिक्षक की पदोश्नति नहीं की जाती है। फलस्वरूप बढ रिक्त पद को प्राप्त करते में 
बर्चित रह जादा है | साधारणत. रिक्त पद पर किसी नये अध्यापक की, जिसका प्रवत्प* 
कारिणी समिति के किसी सदस्य पर श्रभाव होता है, नियुक्ति हो जाती है । इससे 
धर्चित रह जाते वाले शिक्षक को भारी निराण्ा होती है । फलतः; या तो बह शिक्षा: 
संस्था को छोड़ने या कम से कमर कार्य करने का निश्चय करता है। इसवा परिणाम 
होता है--शिक्षण-स्तर का पतन। इस स्थिति में मुधार करने के लिय आयोग ने 
मह सुझाव दिया है कि यदि किसी शिद्ठान्संस्था में कोई उच्च पद रिक्त होता है और 
मदि उत्त पर आभीन होने के लिगे शिक्षान्सेस्या के किसी अध्यापक में आवश्यक 
मोग्यवार्य हैं, तो यह पद उस्चकों दिया जाब 4 इसके चार साम होगे । पहला--छिक्षार 
स्पा के बष्यापकों में संतोव रहेगा, जिसके फलस्थरुप वे धन-मन थे प्विक्षण जा 
काये करेंगे। दूसश--पदोश्मठि की आशा से बैैरित होरर दे कभी भी अपने कार्प की 

नहीं करेंगे, और न उसे अतमने मत से करेंगे । तीतरा--अशेप्नति ही 

बअवहेंशता सग्नेरित होवर अधिक योगयठा आते धथिक्षक बुध खय के लिये विन 
सम्मावता ये कय। चौपा-हटीि, हे घिलाकों की भापित्त मौद 
पदों को स्वीकार कर ते । असम 
पामानिद स्थिति ठोची उठेंगो।.... 


शिक्षक की स्थिति ४१ 
(द) सेवा-नि्वेत्ति-लाभ 


पिशाशशए०९ छेटफ्शी। 

आयोग मे बृद्धावस्था पर पहुँचने के काएण नौकरों समाप्त करने वाले 

अध्यापको के विषय में तिम्व॒लिख्ित सुझाव दिये हैं “-- 

१. सेवा-निवृत्ति की पढ़ति को समातता के सिद्धान्त पर पुनसंगठित किया 
जाता चाहिये, अर्थात्‌ सब स्तरी के शिक्षकों को सेवा-निवृत्ति के समान 
सलाम मिलने चाहिये । 

२. राज्य-सरकारों, स्थादीय अधिकारियों तथा अ्प्क्तिगत प्रबन्धर्कों के 
अधीन कार्य करने वाले समस्त शिक्षकों को वे समो निवृत्ति-लाम 
प्रदात दिये जाने चाहिये, जो मारत-सरकार के कर्मचारियों को 
प्राप्त हैं। 

३ सभी शिक्षकों के लिये “त्रिपुसी लाम-योजवा' (7ज़० ऐकली! 
इलाल॥८)--प्रॉविडेण्ट फण्ड, पेंघन और इन्हयोरेन्स--को लागु किया 
जाता चाहिये $ 

४ सेवा-निवृत्ति की आयु सामान्यत ६० वर्ष की होनी चाहिये, पर विशेष 
परिम्थितियों मे इराकों ६५ वर्ष तक बढ़ाया जा सबता है । 

४. शिक्षशों वो उनके प्रॉविडेण्ट फण्ड की घत-राज्ि पर ब्याज बी अधिक 
ऊँदी दर दी जातो चाद्विपे और इस घत-राशि को ऐसी योजनाओं-- 
नैशनल सेविग्स सटिफ़िक्ट आदि--में लगा देना चाहिये, जिससे 
शिक्षकों को पत-लाम हो सके । 

समोक्षा 


इस धमय सेवा“निवृतति के खाभों मे बड़ो असमानता है। मारत-सरदार के 
कर्मचारी को सामास्यत पेंशन, प्रॉविद्ेश ८ फण्ड और सेवा-वारितोदिक (0श0/५) 
मिलता है। सरकारी स्वृजो और कविजों से कार्य करते दाते अध्यापकों हे लिये भी 
पेंशन गी अ्यकषश्या है। पर ध्रर-सरकारी रदूलों और कलिजों में जो शिक्षक गाय 
करते हैं, उन्हें बवत ध्राविहेष्ट फण्ड से सतोए करना पहला है। विश्वविधासयों के 
दिक्षरों के मारे में भी यहों बात लागू है। यह असमातता कदाबित्‌ इसलिये है कि 
गेँ र-सरबारों शिक्ष-सह्पाओं के सिक्षरों शो शिक्षा का विधेष अय गहीं याना जाता 
है, या इससिये दि इन आप्पापका दो छोछ्षिक योग्पठायें कम रामभी जातो हैं। ये 
होगों हो बातें निष्धार हैं । शिष्षक बाड़े वह शिस सरदा में भी हो, शिक्षा वो योजता 
ह। महर्वपूण अप है ॥ रहो तैक्षिक योग्यटा को दाद, तो बरा दिसी धररारी शिक्षा- 
शारदा मे ऐसे धुरंधर दिद्वान्‌ देश वो दिये है, उँसे धर सरबारों शिज्षान्यंस्दाओों ने 
शशदाएा $ विदे--शब् हापाशप्दनद, डा» दर्षर हुसेन, हुमाय्ं इबोर, जगशेथ 
आाद शोत, शो* बो७ रमा, झेवताई शा्ट-झवमे से दिए हो से लोरिये । कशा कोई 





१० शिक्षा-आयोग : कौठारी कमीशद (सुमाव और उगोता 


३. माध्यमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों को, जो आवश्यक अभिरत्रि ए' 
क्षमता का प्रदर्शन करें, विदविद्यलयों और कॉलेजों के अध्यापक दाता' 
जाने चाहिये । 


४. 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” को माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिमा 
शाली कझ्षिक्षक्रों को अनुसस्थान कार्य करने के लिये अनुदान देता चाहिये । 


४. जो शिक्षक असाधारण कार्य कर रहे हैं, उतकी अग्रिम (80४४7, 
वेतनयूद्धि की जानी चाहिये । 


६. उत लेक्चरारों या रीडरो को, जिन्होने असाधारण कार्य किया है, उच्च' 
स्तर के पदो के अभाव में भी इस प्रकार के पदों पर अस्थायी रुप पे 
नियुक्त किया जाना चाहिये । 


७. स्नातकोतर कार्य के विभागों में प्रोफेसर स्तर के पदो दी संदेश की 
आवश्यकताओ के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिये । 


८, अताघारण तथा प्रतिमाशाती व्यक्तियों को “विश्वविद्यालय-अव्रुदात* 
आयोग! के परामर्य से १६००-१८०० रु० के विशेष वेतन-मम पे गी 
अधिक दिया जाना चाहिये । 


समीक्षा 
आजकल प्राय. सभी शिक्षा-सस्थाओं पे एक दोषपूर्ण प्रणाली का पचलत है। 
वह यह कि यदि कोई उच्च पद रिक्त हो जाता है, तो निम्न बंद १र कार्य करने बातें 
शिक्षक की पदोन्नति नहीं की जातो है । फलस्वरूप बढ़ रिक्त पद को प्राप्त करते से 
वचित रह जाता है | साधारणत. रिक्त पद पर किसी नये अध्यापक की, जिसका प्रवत्थ- 
कारिणी समिति के किसी सदस्य पर श्रभाव होता है, नियुक्ति हो जाती है । इससे 
बचित रह जाने वाले शिक्षक को भारों निराशा होती है। फलतः या तो वह शिक्षा" 
सस्या को छोड़ते था कम से कम कार्य करने का तिशभ्थय करता है । इसका परिणाम 
हीता है--शिक्षण-स्तर का प्रतव। इस स्थिति में सुघार करने के लिये आयोग ने 
यह सुझाव दिया है कि यदि किसी शिद्ा-संह्था मे कोई उच्च पद रिक्त होता है और 
यदि उस पर आमौन द्वोते के लिये शिक्षान्सस्था के किसी अध्यापक में आवश्यक 
योग्यदायं हैं, तो यह पद उसको रिया जाय । इससे बार लाभ होगे। पहखा--शिक्षा* 
झंश्या के अध्यापकों में सतोष रहेगा, जिसके फ्लस्वहए वे दत-मन ये धिक्षण का 
कार्य करेंगे। दूतरा-दोश्नति की आधा से प्रेरित दोतर वे कमी भो अपने बाय की 
अवहेलना नदी करेंगे, और से उसे अनमतने मन ये करेंगे । तौसरा--परशेक्नति दी 
सम्भावना से प्रेरित हीरर अधिक योग्यता वाले मिक्षक हुघ समय के लिये विम्त 
सेवे । चौबा--पदोश्नति द्वोते से घिदरक़ों करी आधिक और 


पढ़ों को! स्वीवार रे कप 
छ्टि नि ऊंची उठेगा 4 
सामाजिक स्थिति क जज हट 
ह ४, 


शिक्षक की स्थिति 3; 


(द) सेवा-निवृत्ति-्लाभ 


झलफश्णलां छशालीड 


आयोग ने दृद्धावस्था पर पहुँचने के कारण नौकरी सप्माप्त करने वाले 

अध्यापकों के विषय मे निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :--- 

१ सेवा-निवृत्ति की पद्धति को समानता के सिद्धाल्त पर पुनर्मंगठित किया 
जाता चाहिये, अर्थात्‌ सब स्तरो के शिक्षकों फो सेवा-विवृत्ति के समान 
लाभ मिलने चाहिये । 

२. रशकज्य-सरकारों, स्थानीय अधिकारियों तथा व्यक्तिगत प्रबस्धकों के 
अधीन कार्य करने वाले समस्त शिक्षकों को वे सभी तिवृत्तिसाम 
प्रदान जिये जाते चाहिये, जो मारत-सरकार के कर्मचारियों को 
प्राप्त हैं। 

३, सभी जझिलकों के लिये 'त्रिमुखो लामन्योजना' (॒र्गण"/८० छकाली। 
इतताध्शथै--प्रॉविडेप्ट फण्ड, पेंशन और इस्ध्योरेग्स-- को लागू किया 
जाना चाहिये । 

४. सेवा-निवृत्ति वी आयु सामान्यत ६० वर्ष की होती घाहिये, पर विशेष 
परिस्थितियों मे र्सकों ६५ वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । 

४. शिक्षकों को उनके प्रॉविडेण्ट फ़ण्ड की घन-राशि पर स्थाज की अधिक 
ऊँची दर दो जानी चाहिये और इस धन-राशि को ऐसी थोअजनाओऑं-- 
नेदानल सेविग्स सटिफ्रिकेट आादि--मे खया देना चाहिये, जिससे 
शिक्षरों को धन-लाम हो सके ; 


समीक्षा 


इस पमय सेवा-निदृत्ति के लाभों में बड़ी असमानता है। भारत-सरपार के 
कर्मचारी को सामाम्यत. पेंशन, प्रॉविदेष्णट फष्ड छोर सेवा-पारियोपिक (62079) 
प्रिखता है| सरहारी सस्‍्कूरों और कॉलेजों से कार्य बरने बाते अध्यापकों गे लिये भी 
पेन बी स्पव॒श्था है। पर गर-सरकारी स्कूसों और कतिशों में जो शिक्षक बाएँ 
करते हैं, उन्हें केदर प्राविदेष्ट फ्रष्ड से संतोप करना पढ़ता है। विश्वविद्यालयों को 
पिदाफों बे मरे मे भी यहो शात सागू है। यह अरामानता कदाबित इसलिये है दि 
परे सरकारी शिक्षा-मश्पाओं के शिक्षकों वो शिक्षा का विशेष रए महीं माना जाता 
है, या इसलिये दि इन अध्यापकों की शैक्षिक थोग्यतायें बम राममी जाहों हैं। ये 
होतों हो बातें निरापार हैं। शिशक आाहे शह डिस सस्या में भी हो, शिक्षा को योजना 
गा महत्दपूण अग है। रही पैश्रिक योग्दता को दात, हो करा दिसो सरशाएँ शिक्षा 
सह्दा ने रेसे घुरंघर दिद्ाद देश को दिये हैं, उंसे एर सरदार शिक्ठारारघाओं ने ॥ 
पदाहरण बे विदे->घब् राशहप्दनव्‌, शा> डाहिट ह॒येग, हुरायू बदोर, झमरीए 
बस्ट बोर, सो« बे रपत, मेएवाइ धाह--झ्तमें से विरी को ले खरेरिये । ब्रा ढोई 
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भो गरदारी शिक्षा सौदा>-वतात या धाधीत, दंगा दरार $े हिसों दिन हो 
उहान् व रसे का दबा रे धातरी है? विश्णगेड् सप हे गहीं। रिर थे स्मरशाएँ 
घिन्तारावाों के अध्यायरों को गधात देवा-निदृति हे शाम जर्पोंजतीत्राल हैं! 
हुए तो इशड़ो बंद मरदाय, अहरायार भौर अविरेश्ट की ही सह दे सर वे हैं। 

सिक्षान्जपव बे विरक्त अद--भष्यापत को यह शनइर अवि हुं हुआ है 
हि आोेग में इग बह दर बस दिया है हि उसके सेषा-विदृत्ति के वहीं मांग सिपि 
बाप जो भारतनारशार व बरम॑दाएी को दिये जाते हैं। पर दर ज्षितिज पर आशा रो 
थो विरण उसे दिाई दे रही है, उगरे प्रद्माश ने पंसने को सम्मावता नहीं है। 
कारण यह है कि सरबाए से 'तिमुसों साभ-योजत को बरा्यात्वित करडे ठप 
आँधुओं वो पोंदने का प्रयाग हिया है । 

(प) शा भौर सेवा को दशाएं 
(००8०७ ण॑ १४०४ & 5९776९ 

आयोग ने शिक्षयों गे बाय तया शेवानाग्बन्धी दशारओं में सुपार करते ढे 
छिपे शधोतिधित शुझाय हिये हैं :-- 

१. शिक्षा-संस्पाओं में ढाये शी दशाओं को इस प्रकार सुधारा जाय, 

जिससे शिक्षब-यर्गं उच्बदम दुशलता के अनुसार कार्य कर से । 

२. प्रत्येक शिक्षा-संस्था में शुशप्त कार्य के लिये न्यूनतम सुविधाओं को 
प्रदात किया जाय । 
समस्त प्लिद्ाको को व्यावसायिक उस्नति के लिये उपयुक्त सुद्रिषाएँदी 
जायें। 
शिक्षको के कार्य करने हैः घटो को निश्चित करते रामय न केवल उनके 
शिक्षण-कार्य को, यरन्‌ उनके द्वारा ढिये जाने वाले सब कार्य को स्यात 
में रखा जाय । 
शिक्षकों की पाँच वर्ष मे कम से कम एक बार मारतवर्ष के किसी भी 
भाग मे घूमने के लिये उनके वेतन के अनुसार रियायती दर पर दैलवे- 
टिक्टि देने की योजना बनायो जाय। 
सरकारी-विद्यालयों में कार्य करने वाले छिक्षकों के लिये आचरण तथा 
अनुशासन-सम्बन्धी नियमावली तैयार की जाय ॥ 
७. व्यक्तिगत विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा-दययाएँ सरकारी विद्यालयों में 

ष क्लाम करने वाले शिदाको बी सेवा-दशाओं के समात बनाई जाये । 

शिक्षकों के आवास की व्यवस्था करने के लिये अश्नलिखित कार्य किये 


है 


है 


जाये ६०८ 


शिक्षक कौ स्थिति भरे 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 
रे 
१५. 


१६. 


(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षको को आवास अश्रदाव करने के लिये प्रत्येक 
प्रकार का प्रयत्त किया जाय बोर राज्य-सरकारो द्वारा इसके लिये 
पृथक रूप से अनुदान दिया जाय । 

(ब) शिक्षको के लिये सहकारी गृह-निर्माण-योजनाओं को प्रोत्साहन 
दिया जाय । 

(स) गह-निर्माण के लिये शिक्षकों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाय। 

(द) विश्वविद्यालयों में ५० प्रतिशत तथा सम्बद्ध कॉलेजों मे २० प्रतिशत 
शिक्षको को निवास-स्थान दिये जायें। 

(यो बड़े नगरों मे शिक्षको को मकान के किराये के लिये भत्ता देने की 
व्यवस्था की जाय । 

व्यक्तिगत दुथूशनों की प्रथा को तियत्रित किया जाय । 

जिन छात्रों को अपने अध्ययन मे विशेष सहायता की आवश्यकता हो, 

उनके लिये स्कूल में हो विशेष क्माओ का आयोजन किया जाय । 

विश्वविद्यालय-स्तर पर शिक्षकों को बनुसन्धात कार्य करने की अनुमति 
प्रदान की जाय । 

छिक्षफो को सभी नागरिक अधिकारों का उपभोग करने को स्वतश्रता 

प्रदान की जाय । उन्हें जिला, राज्य या राष्ट्र के स्तर पर किसी भी 

सावंजनिक पद को ग्रहण करने की आज्ञा दी जाय। ऐसी स्थिति में उन्हें 
शिक्षा-संस्था से अवकाश दिया जाय । 

शिक्षकों पर चुनावों मे भाग लेने प्र किसी प्रकार का अश्रतिदरथ मे 

सवगाया जाय । 

जन-जातीय क्षेत्रों (77708। 87०७5) के शिक्षकों को विशेष भत्ते, उनके 

बालकों की शिक्षा के लिये सहायता तथा आवास प्रदान किये जाये । 

जित छिक्षकों को जन-जातोय क्षेत्रों में जाकर काय॑ करना है, उतको 
विद्येप प्रशिक्षण दिया जाय 

अध्यापिकाओं को निम्नलिखित सुविधायें दी जायें “-- 

(अ) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापिकाओं वी नियुक्ति को प्रोत्सा- 
हित किया जाय । उनको अधिकाधिक अशकालीन कार्य करते की 
सुविधाएँ दी जायें । 

(व) ग्रामीण क्षेत्रों में उसके आवास वी समुचित व्यवस्था की जाय | 

(स) 'केन्द्रोय सामाजिक कल्याण-परिषदा (एसफछ 5०००) जला 
8०070) द्वारा वयस्क स्त्रियों के लिये सचालित “सक्षिप्द पाद्य- 
ब्रमो' (000१८05९६ (0०७:३८३) को विस्तृत बनाया जाय । 

(द) छित्रियों को पत्रज्यवद्दार दारा जिक्षाँ (0०त०क्रणातलाल्ट 
(०ण७८$) की अधिक से अधिक झुविषायें दी जायें | 


श्४ विक्षा-आायोग ? कोठारी कमीशन (सुमाव और शमीक्षा! 


(व) आवश्यकता पढ़ते पर ग्रामीण क्षत्रों में कार्य करते वाही 
अध्यापिकाओं को विशेष मत्तें दिये जायें । 


समोक्षा 


आयोग ने शिक्षकों के कार्य और सेवा की दशाओं मे सुघार करते के वि 
सुझाव तो बहुत-से दिये हैं ओर अच्छे मी । पर इतमे से अनेकों सुकलाव ऐसे हैं, शितको 
व्यावहारिक रूप दिया जाता कठित है । उदाहरणायें--प्लिक्षकों के लिये तितास रणातों 
की व्यवस्था की जाय और उनको विभिन्न प्रकार के भरते दिये जायें । इत कार्यों के 
लिये धन मिलना कठिन है। अत हमे आशा नही है कि इत दोनों सुझावों की सरकार 
की सॉस्यता मिलेगी । 

आयोग का यह सुझाव अति उत्तम है कि गेर-सरकारी स्कूलों मे शिक्षकों के 
सेवा-प्रतिवस्ध वैसे ही हो, जैसे कि सरकारी स्कूलों में हैं। यदि ऐसा हो गया हो 
शिक्षकों पर विद्यालय-प्रवषकों की तानाशाही समाप्त हो जायगी, जिसके फलत्वरुप 
अध्यापक, वर्षों पद-दलित रहते के बाद, स्वच्छंदता का अनुभव करेंगे और शिक्षित 
होकर अशिक्षित प्रबधकों की प्रजा न रहेंगे । दुयूधनों की श्रधा को समाप्त करने पे 
अध्यापक शिक्षण-कार्य मे अधिक रुचि लेंगे, छात्रों का छोषण नहीं करेंगे और उततें 
अकारण फेल करके उत्माहहीम नहीं करेंगे । 


अध्याय ५ 


अध्यापक-दड्विक्षा 
ब६&टएाषश्काएटताएफ 





है अध्यापक: शिक्षा का महत्व 
हइनावजलल थ॑ ९४कंथ-[:2०८/०५ 

अध्यापद -शिष्षा वे घहरद पर श्ापण शलते हुए आदोग मैं विधा--"शिक्षा 
शी शुर्दात्मष्र उच्नति दे लिये अष्णाएशों भ्रो ध्यावगापिष्र शिक्षा बा टोग बाय॑-प्रय 
अनिद्ारं है । अप्यापत् -दिक्षा थें घन खगाने ते बुत शाम हो सदता है, बरेवि रिंग 
आबिए साएगी थी क्राषायवता पढ़ती है, दे भय होते है, पर जब उतरी शुरगा 
परिणाएों से बी शादी है, दब शाखों भ्यनिर्षों दो शिशा पे सुधार मिलता है। बरव 
प्रजादों को अनुपत्दिति में दिष्पर उठी प्रकार पढ़ाने का शयास बह है, िए प्रपार 
पते उसके ह्िय दिक्षतों हारा बढ़ाया थएए था, थौर एस अगार इह एशिश्रण वी 
भर्ग्पशार्त दिपिएों को बारी रखता है। अापूतिर परि*िदति मे, अब कि शिक्तण वो 
रोग धर शदािप्रीम विषिपो थी शआाइए:९-। है, भध्यारद का ऐसा हृप्टिरोन 
छिक्षा बी ध्र्षाठ ते बचा उपरिदत बरता है। इसये चरण कयावशाशिर (ला हाए 
है धुपार विए। रा सरता है, छो अध्यापरों को दिक्षर् दें होर बाही कार से 
कषणत बरारेए छोर इंद्र भाशों अयादशापिव रध 7 था िक्राश्याण धरेणों। इत 
इपाए पत्य ;शिशरुनारदारें घिज्षा वे रिक्त दे ४घहतवपूज बोर है शऱती है ।* 

२. दर्तेमात ध्यादधारिर दिश्त के दोच 
३४४६३ हर 5ल4 4६ ॥५च्लऋा फछॉलबतत2-] ८७८3 या 

अाशैद मे ऋध्यतप ९] दो बर बात $२हशएदिद दिए में झो को होव हफ्ते है. 
दृरा-- 
है, शजिएन २पघाओों बा पार सि्द बह बा है । 

भ्द 
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उसमें ग्रोस्य शिक्षरों का अमर है ? 

शतहे बाहुमक्म में सजीबता और प्रास्तदिरता महीं है । 

उनझे द्वारा दिया जाने बाला प्रशिशषण परम्पतादत है । 

उसमे अध्यापकों को बताई जाने गालो सिक्षण-विपियाँ शिक्षा के दतंभात 
जर दयों वो प्राप्त करने में रहायता महदी देती हैं । 

उनहा डिशवदिष्ठासय के साहिरियक जोवत से कोई सम्दस्प नहीं है। 
उतहें शर्तों वी दैतिक समत्यामों गे कोई सरोकार नही है । 


आयोग ने लिया है कि अध्यापर्ों को दावरमादिक शिक्षा के उपरोक्त शेणे 


को दूर बरते के तिए स्यापक कार्य-प्रस की आवश्यातां है। इंसडार्य-त्रम में 
आयोग ने निम्तलिसित दातों को स्थान दिया है ३-- 


१. 
३, 
६05] 
है] 
५ 
६ 
७. 


शिक्षक-शिक्षा को पृपत्रता का अन्त । 
व्यावसायिक शिक्षा में मुघार 4 
प्रशिक्षण-काल । 
प्रशिक्षण-मस्थाओं में सुधार । 
प्रशिक्षण-सुविधाओं में विस्तार । 
उच्च शिक्षा के शिक्षकों की व्यावसायिक तँयारी । 
अध्यापष-शिक्षा के स्तर । 

३. शिक्षक-शिक्षा को पृथश्ता का अन्त 
सल्का0ाश ० 06 7508॥09 ण॑ प्रत्नकलू-६0एएबराणा 


आयोग का विचार है कि अध्यापकों की व्यावध्ायिक शिक्षा को प्रभावशालों 
बनाने के लिये उसे एक ओर विश्वविद्यालय के साहित्यिक जीवन (&८४०८४४० [/75), 
और दूसरी ओर विद्यालय-जीवन तथा शिक्षा-सम्बन्धी नवीनतम विचारों के समीप 
धाया जॉना श्रावश्पक है । इस उद्दंद्य मे सफलता प्राप्त करने के लिये आयोग ने 


निम्नलिखित सुाव दिये हैं *-- 


१ 


र्‌. 


कै 


भशक्षाः विषय को विश्वविद्यालणे के प्रथम और [द्वतीय डिग्री कौर्सों 
(अर्पाव्‌ बी० ए० और एस० ए०) के पाद्य-म्रमो में स्थान दिया जाय। 
शुने हुए विधवविद्यालयों मे अध्यापक-शिक्षा के कार्य-क्रमो के दिकास, 
अध्ययन गौर अनुसघान के लिये “शिक्षा-विभागों! ($कक००४ रण 
ए्ठएवब४०7) की स्थापता की जाय । 

प्रत्येक प्रशिक्षण-संस्था में अ्रसार-सेवा-विभाग! (छम/यआठा उटाफ०ट 
ए८0अध)८०/) की स्थापना की जाय। 

प्रशिक्षण-सस्थाओं में 'पुरातन छात्र-संघो' (06 805४ #5ड०टाबणाशे 
थी स्थापता की जाय । ये छात्र धिक्षकों के साय शिक्षा के विभिष्र 
विवयों, समस्याओं और पाद्य-क्रमो पर विचार विमझे करें 


अध्यापक-शिक्षां 


%, प्रश्चिक्षय-काल मे छात्राष्यापको से मान्यता-प्राप्त स्‍्कूलो में ही शिक्षण 
का अम्पास कराया जाय । 

६. सरकार द्वारा इत स्कूलो को उपयुक्त शिक्षण-सामगो और साज-सज्जा के 
लिये विशेष अनुदान दिया जाय । 

७, प्रशिक्षण-विद्यालयों और उनसे सम्बद्ध अध्यापन-अम्यास [उल्यक्कोएए- 
एा३०॥८८) के स्कूलों के शिक्षकों में समय-समय पर विनिमय 
(&:०८४आह८) कया जाय । 

८. विभिन्न प्रकार की शिक्षण-सस्थाओं की पृषकता को दूर करने के लिये 
सब को "ट्रेनिंग कॉलेजों! को छज्मा दी जाय, और उनको विश्व- 
विद्यालयों से सम्बद्ध किया जाय । 

&. प्रत्येक राज्य में 'कॉम्प्रीहेन्सिव कॉलेजों (00097०0९०४४० 0068८७) 
का निर्माण किया जाय, जिनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये 
अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाय । 

१०. प्रत्येक राज्य में /अध्यापक-शिक्षा का स्टेट बोडे' (5886 छ08व ० 
जब्ब्णाश-200०४४०णा) स्पापित किया जाय । यह बोर्ड धव स्तरों थोर 
सद क्षेत्रों में अध्यापक-शिक्षा के लिये उत्तरदायी दनाया जाय; यपा-- 
(अ) प्रशिक्षण-सस्थाओं के लिये स्तरों का निर्धारण , 

(ब) शिक्षक-शिक्षा के पाठ्य-क्रमों, कार्यक्रमों, परीक्षाओं, पाद्य-पुस्तकों, 
तथा शिक्षण-सामपग्री मे सुधार , 
(स) प्रशिक्षण-सस्थाओं को मान्यता के लिये प्रतिवन्धों का निर्धारण, 
(<) इन एस्पाधों के निरोक्षण की व्यवस्था, 
(व) प्रशिक्षण-शिक्षा के विकास के लिये ठात्कालिक तथा दीघकासोन 
योजनाओं का निर्माण । 
समोक्षा 


जैसा कि आयोग ने धुझाव दिया है, प्रशिक्षण-संस्थामों की परधकता को दूर 
किया जाना अति आवश्यक है। एक बड़े जिते में और कभी-कभी छोटे में भी २ ते 
३ तक या इससे भो अधिक प्रशिक्षण-मस्थायें होती हैं। यदि ये सस्थायें एक ही प्रकार 
की होती हैं, तब भो इनके शिक्षकों भौर छात्रों मे किसी प्रकार का सम्पक नहीं होता 
है । यदि सस्थायें विभिन्न स्तरों का प्रशिक्षण देती हैं, तव तो इनमें प्रारह्परिक सम्पके 
वा प्रश्न उठता हो नहीं है । इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार की प्रशिक्षणसस्थायें विध्य- 
विद्यालय के साहित्यिक जोवन से दूर होतो हैं, क्योंकि वे शिक्षा को साहित्य का 
अग न मानकर उसका पृयक्‌ अस्तित्व समभती हैं। यथ्षपरि इन सस्थाओं के अध्यापक 
और छात्र, अध्ययन अम्यास से लिये स्कूलों मे जाते हैं, पर दे वहाँ के अध्यापकों से 
दूर का सम्बन्ध रखते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों मे न तो विचारों का आदान-प्रदान 
हो पाता है, ओर नवे एक-दूसरे की समस्याओ को समझ पाते हैं । 


६० 


शिक्षा-आयोग : कोठारेी कमीशव (सुझाव और समीक्षा 


६ प्रशिक्षण-संस्थाओं में सुधार 
वएणफ/एएकाशा( की प्ीिआंगगगाड़ ॥05ए075 


प्रशिक्षण-सस्षाओ मे गुणात्मक उन्नति करने के लिये आयोग ने निम्तलिद्ित 
सुझाब दिये हैं :-- 


१८ 


ट्रेनिण कॉलेजों के अध्यापकों के पास दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ 
(0४88८: 0587९८5) होनी चाहिये । इन उप्राधियों के साथ-साष उतके 
पास शिक्षा की उपाधि (06726 ॥॥ 860८2) भी होनी चाहिये । 
ट्रेंनिय कॉलेजों के अध्यापकों मे से कुछ के प्रास “डाक्टर” ((%. 70.) 
की उपाधि द्वोनी चाहिये । 

मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, विज्ञान या गणित ऐसे विषयों को पढ़ाने 
के लिये योग्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिये, भरें ही वे 
अप्रशिक्षित (0778॥726) हों । 

स्कूलों मे कार्य करने वाले अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के 
लिये “प्रीष्मकालीन सस्थाओं (5छाणाश वामाप्य॑०) का सगठत 
किया जाय । 

उसी छात्र को किसी विषय कै छ्िक्षण में विशेष योग्यता प्राप्त करने 
की अनुमति दी जाय, जो उस विषय में प्रथम उपाधि (8. #. ०४०) 
या उसके समकक्ष परीक्षा प्रास कर चुका हो । 

राज्यों तया सथोय क्षेत्रों को यह नियम बनाना चाहिये कि माध्यमिक- 
स्कूलों में शिक्षाक उत्हीं विषयों को पढ़ा सकते हैं, जिनका उन्होने 
विश्वविद्यालय-उपाधिं के लिये अध्ययन किया हो । यदि वे किसी अन्य 
विषय को पढ़ायें तो उन्हें उस विषय में प्र्र-ब्यवहार द्वारा या समर» 
इन्सटीट्यूट मैं विशेष कोर्स का अध्ययन करना चाहिये । 
प्रशिक्षण-महाविद्यालयो में प्रथम तथा द्वितीय शयोणी प्राप्त छात्रों को 
प्रवेध देने का प्रयास क्या भ्राय और उतडो उपयुक्त छा्रवृत्तियाँ 
दो जायें । 

प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को प्रद्चिक्षण देते वाली सस्थाओं के 
अध्यापक या तो धिक्ला विषय में एस० ए० (४8 #&. 9 एरठए८ञाण्प) 
हो, या कसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (व ह., है 5० 
आदि) के साथ मो० एड० (8. 26.) की उपाधि ब्राप्त कर के हों। 
प्राथमिक विद्ासयों में नये शिक्षकों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से वी 
ज्ञाप, जो १० यर्ष वी 'सामास्य शिक्षा (ठलछादाओं छिवण्व्जांग्य) 
पूर्ण झर चुत्ते हों। इस प्रतिबन्ध को जन-जातीय क्षेत्रों में तथा 
अध्यादिराओं के लिये कठोरता मै साथ साथु न डिया जाय 


अध्यापक-शिक्षा धर 


१०. प्राथमिक विद्यालयों मे जो अप्रशिक्षित शिक्षक वार्य कर रहे हैं, उनके 
लिये पत्र-ब्यवह्वार द्वारा शिक्षा की व्यवस्था को जाय और उन्हें अध्ययन 
करने के लिये अवकाश दिया जाय, जिसमे वे अपनी योग्यता मे उन्नति 
कर सकें । 

३१. प्रावमिक विद्यालयों मे आने वाढ़े ग्रेजुएट शिक्षाक्रों के लिये विशेष पाठ्य 
द्र्मों का सगठत किया जाय । 

१२. प्रशिक्षण सरदाओं में दाशें से शुल्क न तिया जाय और उनके लिये 
छाजत्वृत्तियों तथा ऋण शो व्यवस्था वी जाय ॥ 

१३. प्रत्येक प्रशिक्षण-संस्था से सम्बद्ध एक प्रयोगात्मक (कलाम ध्ण/व) 
स्वूल होना घाहिये। 

१४. दात्राध्यापकों तथा शिक्षरों को आदास कौ उपयुक्त धुविषाएँ प्रदान वो 
थापें । 

११. प्रचलित प्रशिक्षण-संस्थाओं में पुस्तरालयों, प्रयोगशालाओं, वर्कशापो 
आदि को रियति बहुत असम्तोषजनक है। अत' इनकी दशा में सुपार 
क्या जाय । 

समीक्षा 

भाषोग ने प्रशिद्षण-संस्थाओं मे गुणात्मक उप्नति बरने वे लिये अति उत्वृष्ट 
विदार ब्यक्त ढिये हैं। दर्तमान प्रशिश्ण रास्थाओं का पार्य बहुत तिम्न कोटि का 
हो णपा है। उनके प्रोफ़ेपरों धौर लेझचराएं दे शिक्षण भा स्तर बहुत बाजी गिर 
चुद्या है। जहाँ तक उनमें अध्ययन करते बाते छात्राप्पापकों के बौद्धिक स्तर थौर 
अध्यापन-च ला वी दांत है--एसबी दर्षा शर्ते हुए लग्जा से मस्तक भुडः जाता है। 
अतः यदि हम अपने देश के लिये उत्तम और हाभ्छी प्रषार के प्रशिशित अध्यापक 
चाहते हैं, तो हमें आयोग के सुझावों को मास्यता देकर झपती अ्रशिक्षण-सेत्पाओं में 
आूछ-घूल परिदतंन करता होगा । 

ब्ायोग के बृ्ठ सुझाव विश््तायूर्ण हैं दएहिला--द्रेंदिण बरियों के अध्यापक 
प्रशिक्षित होते शाहिये और उनके प्रात दो र्वावबोलर उपाधियाँ होनी भाहिये । 
इशपे यह लाम होगा कि वे आदर्यकणा पड़ते पर ऋुष्यापन बे दो दिपयों वा तिरेक्षण 
कर रारेंगे। दृसरा-मतनोबिशान, दिशत आई में अप्रधिक्षित अभ्याय्ों बो निदुक्ति 
दी जा हपती है! इसप्र। परिणान यह होया हि द्रुंगिय पॉवशों से ये पह रिक्त रे 
रहेंगे या मपोग्य ब्यक्ति इस दिजयों शा दिश्षण गरों बरेंगे ८ श्लोलरा--रदूलों के 
अप्रशिक्षित अध्यायशों को 'प्ोप्मगापीत सस्दामो' मे प्रत्िश्षण प्राप्त बरने बी सुदिदा 
ही जाप । पलरवरुप ह्वूखों थे अप्रद्मिश्णि अध्यापक रही रहे4 शोर उजमे शिक्षशों 
शा अधार भो महीं होते बारेया । चोबा--इघ्शापढी को €पूर्लो से उतन्हों दिध्दों को 
पड़ने थी बाहा हो शाप, डित्हे गे झूपपी डिएरी एशेध्ता हे लिये पड़ अप्रे है। इसपा 
धुम्दर रकम शष होगा हि रपूत्तों मे दिपश्-रपर दिशने गहों दारेदा । इाचर्भा-- 


६१ शिक्षानआयोग : कोठारी कमीशन (सुकाव और तमी# 


प्रशिक्षण-संस्थाओ में प्रथम और द्वितीय शंणी के छात्रों को प्रवेश दिया जाय, ऐं 
करने से इन संस्थाओं का स्तर कॉचा उठेगा । छुठा--प्रशिक्षण-सध्याओं में नि 
शिक्षा दी जाय । परिणामस्वरूप नवयुवक इनकी ओर आक्रृप्ट होगे । 


७० प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार 
कजएशाशंता ् पाझणए४ फडला।रक 
कर प्शिक्षण-सुविधाओ का विस्तार करने के लिये आयोग मे निम्नलिखित सुमा 

१. अ्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र मे प्रशिक्षण-सुविधाएँ प्रदान करने । 
लिये एक योजना तैयार करनो चाहिये, जिससे शिक्षकों की माँग 
पू्ति तथा शिक्षण-कार्य में लगे हुए शिक्षकों को प्रधिक्षण प्रदान किये 
जा सके । 

३. विस्तृत आधार पर पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा और अंशकालीन प्रशिक्षण 
की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये । 

३. प्रशिक्षण-सस्थाओं का आकार काफो जिस्तृत होना चाहिये और उनवो 
निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार होगा चाहिये । 

४. विद्यालय-शिक्षको को शिक्षण-कार्य करते हुए शिक्षा एक प्रशिद्षाण प्राप्त 
करने की सुविधाएँ दी जानी चाहिये । इसके लिये विश्वविद्यालयों एवं 
प्रशिक्षण-सस्थाओ द्वारा विभिन्न कार्य-क्रम संचालित डिये जाते 
चाहिये । 

४. यदि नियुक्ति के समय कोई शिक्षक अप्रधिक्षित है, तो उसे ह वर्ष के 
अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता चाहिये । 


समीक्षा 

आयोग के उपरोक्त सुझाव अभिनन्दनीय हैं । ये सुझाव स्पष्ट रूप से इस गाते 
की पुष्टि करते हैं कि आयोग किसी भी स्तर के विद्यालय में अग्रशिक्षित अध्यापक 
नहीं चाहता है । इससे छात्रों और विद्यालयो--दोनों का द्वित होगा, क्योकि प्श्चिक्षित 
अध्यापक शिक्षण के स्तर को अनिवार्य रूप से ऊपर उठा देंगे । कुछ समय तक सब 
(विद्यालयों के लिये प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं होगे । ऐसो स्थिति में अप्रश्चिक्षित 
अध्यापरों दी नियुक्ति आवश्यक है! जायद्मी | ये सिक्षक भी आयोग के एश सुफ्राव 
के बतुस्तार प्रशिकित हो जायेंगे, क्योंकि उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि पर्येर 

नियुक्ति के मसय में ३ बे के अन्दर प्रशिक्षग प्राप्त कर लेगा होगा । 


अध्यापक को 
5. उच्च-दधिक्षा के शिक्षरों को ध्यावसापिक संयारी 
छउन्अॉग्एग फ्ाध्फृगामीखि गैँ 7र#रसीसलड वि [/0ट ॥4०८०४/४०७ 


७ उड़स दिशा के काए में , ७ | के सिये अपने ब्यवगाव 


अध्यापक-शिक्षा हरे 


अथवा सिक्षण-कार्य के लिये तैयारी करना आवश्यक समझा है और दस सम्बन्ध में 
नीचे लिखे घुक्ाव दिये हैं -- 

१. जूनियर लेक्चरारों की व्यावसाथिक शिक्षा प्रदान करने के लिये उपयुक्त 
व्यवस्था की जाय । 

२. जो व्यक्ति पहली बार लेक्त्ररार के रूप में किसी उच्च शिक्षा-सस्था में 
नियुक्त होते हैं, उन्हें सस्था के अच्छे अध्यापकों के व्याख्यानों को सुनने 
के अवसर दिये जायें । 

३. श्रत्येक विश्वविद्यालय और यथासम्भव प्रत्येक कॉलेज में नये शिक्षकों के 
लिये निषर्मित रूप से “निश्चित पाठ्य-क्रमों' (00०7/4007॥ (00ण05०») 
का संगठन किया जाय । 

४. बड़े विश्वविद्यालयों या बुछ विश्वविद्यालयों के एक समूह में इन 


वाद्य-क्रमों को विशिष्ट शिक्षकों को निमुक्त करके सचालित किया 
जाय । 


समोक्षा 


उच्च शिक्षा-सस्थाओं में कायें करते वाले अध्यापकों के बारे में जो सुकाव 
आयोग ने दिये हैं, उनकी इनमे से कुछ अध्यापकों द्वारा क्टु आलोचना वी गई है । 
में कदते हैं कि उन्हें तैयारी की वया आवश्यकता है । वे जानते हैं कि उनको कक्षाओं 
में किस प्रकार व्याख्यान देने चाहिये । पर उनमे पूछियें कि उनमे से कुछ शिक्षण- 
कार्य में असफल क्यो हो जाते हैं ? उनको कक्षाओं से छात्र नौ-दी ग्यारह क्यों हो 
जाते हैं ? और जो रह जाते हैं, वे व्याश्यानी के प्रति ध्यान न देकर परस्पर या उन्हीं 
हे इघर-उपर की बातें वर्षों करते हैं? इन सब वा ब।रण है--उनवी ध्याह्यान- 
शक्ति और छलली की एभावहीतता और अरोचडृता ) अत. उन्हें खुवे दिल से आधोग 
के सुझावों का स्वागत करना चाहिये और उनके अनुसार कार्य बरके झपते को सफल 
शिक्षक बताना चाहिये 
&. अध्यापक-शिक्षा फे स्तर 
50क्रापंब05 मे पृल्बलाल-8३९ग्रांणा 
अध्यापक-शिक्षा के स्तरों के सम्बन्ध में आयोग ने अधोलिखित सुक्राव 
दिये हैं :--- 
१. राध्ट्रोय स्तर पर श्विक्षक-शिक्षा के स्तरों को निर्षारित करने के लिये 
“विश्वविद्यालप-अनुदात-आयो। को उत्तरदाबी बताया जाय | 
२. राज्यनस्तर पर 'शिक्षत-शिक्षा-परिपदो' (फल्क्ात5 ता प्रध्यताल 
ह0ए०१४००) को इस काय के लिये उत्तरदायी बनाया जाय । 
३. पराँचवी पदचवर्षोंग योजना में “विश्व विद्यालय-अनुदान-आयोग' को विश्व- 


विद्यालयों में शषिक्षक-शिद्ा मे सखुघार करने लिये कुछ धनराशि प्रदान 
को जाय । 


शत क्षिक्षा-आयोग : कोटारी कमीशन (धुम्पव और परम 


«इच्छुक अ्यक्तियों के लिए उच्चवर माध्यमिक और विश्वविदयहरर्य 
की व्यवस्था करना । 

४. उपरोक्त दोनों प्रद्चार की सिक्षा को प्रश्मिक्षित व्यक्तियों को माँ 
अनुश्स यवाता । 

४. उपरोक्त शिक्षा के आवश्यक स्तरो को क्रायम रखता । 

६. उपरोक्त शिक्षा को प्राप्त करने के लिये निर्धन छात्रों को पः 
आपिक सहायता देता । 

७. व्यावसायिक, प्राविधिक और रोशगार-सम्बन्धी शिक्षा (०४07 
प्रत्टगगात्या & ए०८०७००३४ 800८4७07) के विकास पर बच्त दैद 

५. क्रृपि और उद्योगों के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैगार करना | 

६. श्रतिमाशाली घात्रों को क्रह्ययदा देकर उनकी ढ़ क्षमताओं का | 


रु 


विकास करना । 

१०. निरक्षरता का उन्मूलन करना और वयस्क-शिक्षा के काय-अ्मों 
कार्यास्वित करना । 

११. आंक्षिक अवसरों मे समता स्यात्रित करने के लिए प्रयाव करना । 


समीक्षा 

धात्र-सख्याओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति के जिन लक्ष्यों का बायोग' 
उल्लेख किया है, वे अति अ्प्रापक हैं। अग्रले २० वर्षों मे इत लक्ष्यों की आर * 
लिये प्रयास करने से शिक्षा के सभी अगो की रूप-रेखा बदल जायगी । साथ हो हमो 
विभिन्न उद्योगों के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो जायेंगे । प्रतिभाशाली दात्रों के 
अध्ययन को सुवियायें दैने से जीवन के प्रायः अत्येक क्षेत्र में प्रतिमाशासी ब्यप्ि 
दिखाई देने लगेंगे । निरक्षरता का उन्मूलन करके हमारे देश के मस्तक पर लगी हूँ 
कलक-कालिमा घुल जायगी । क्षैक्षिक अवसरो में समानता होने के कारण 8त 
व्यक्तियों के बच्चे, जिनको हम निम्न और तुच्छ समभते हैं, शिद्षा प्राप्त करने ड्रे 
अधिकार से चचित न रह जायेंगे । 

पर खेद का वियय है कि इच्छुक छात्रों के लिये उच्चतर माध्यमिक ओर 
विद्वविद्यालय-शिक्षा की व्यवस्था फरने के लिये कोई भी सुकाव नहीं दिया गया है । 
आयोग इस सम्बन्ध में बिल्कुल मोन है कि मह व्यवस्था किस प्रकार की जाय | ऐहा 
हू करने से शिक्षा के लिये लालाणित कितने ही छात्रों की अमिलापा पूर्ण नहीं हुई है । 
उदाहरणार्थ-कैवव दिल्‍ली में ही हजारो छात्रों और छात्राओं को स्कूलों और कॉलेजों 
द्रें प्रवेश न भिल सकने के कारण आरी निराशा हुई है । इसशे भी अधिक तिराशा उन 
द्ात्रों को हुई है, जो परसज्ञाओ में अथफ़ल दोने के झारण पुन. अवेश नहीं था सके हैं। 


ञ 


माध्यमिक और उच्च शिक्षा में छात्र-सब्याओं की नोतियाँ 
एकणेणलां एगांल०ड ॥ $९००४१॥५ & प्राशोल्ट ९वए:शॉंगा 


भाष्यमिक स्कूसों और उच्च शिक्षा-संस्थाओं में छात्र-संख्याओं के विषय मे 
आयोग ने निम्मन्करित सुझाव दिये हैं -- 


१. 


उत्तर-प्राइपरी शिक्षा (?०४-शगण३5 छ0ए८/॥०) में छात्र-सख्या- 
सम्बन्धी नीति को चार बातो पर आधारित किया जाय--(/) साध्यमिक 
और उच्च शिक्षा के लिये जनता को माँग, (00 छात्रों के समस्त 
स्वाभाविक गुणों का पूर्ण विकास, (70) माध्यमिक और उच्च शिक्षा के 
स्तरों पर उत्तम शिक्षा की सुविधायें प्रदान करने की समाज की क्षमता, 
और (/४) जतबल की आवश्यकतायें ! 

पहली तौन योजनाओं में माध्यमिक और उच्च शिक्षा को मोंग में 
बहुत वृद्धि हुईं है और भविष्य में भी होगी । इस बढती हुई माँग को 
पूरा करने के लिये अध्यापकों, घन ओर शिक्षण-सामग्री को जुटाना 
कठिन होगा । बत हायर सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों 
में घुने हुए छात्रो को प्रदेश दिया जाय । 


३. घनी समाज भी समस्त योग्य छात्रों को माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा देने 


में कठिनाई का अनुभव करते हैं । ऐसा करना मारत के लिये असम्भव 
होगा। अत* भविष्य में छात्र-सल्या-सम्बन्धी राष्ट्रीय नोति का यह 
लक्ष्य निर्धारण किया जाय--योग्य छात्रों में जो सबसे अधिक प्रतिमा- 
धाली हो, उनको माध्यमिक शिक्षा समाप्त करते के बाद उच्च शिक्षा 
प्राप्त करते का अवसर दिया जाय और उनदीो उदारतापूर्वक छाव- 
वृत्तियाँ दो जायें, जिससे उनकी आधिक कठिनाइयों का समाधान 
हो जाय । 

पिछले समय में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिये 
गोग्प शिक्षकों, साज-सज्जा आदि के प्रति ध्याद नहीं दिया गया | फल* 
स्वरूप शिक्षा का स्तर गिर गया। इसलिये भविष्य में इस नीति को 
मे अपनाया जाय । 


४. शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार जनशक्ति या रीजयार ध्राप्त करने के 


समोक्षा 


अवसरों को ध्यान मे रखंकर किया जाय । 


आयोग ने माध्यमिक स्कूलों ओर उच्च शिक्षा-सस्थाओं में छात्र-सस्याओं के 
बारे में जो सुकाव दिये हैं, वे बहुत हो विदेकपूर्ण हैं । आयोग का यह कथन बिल्कुल 
सत्य है कि पिछते वर्षों मे शिक्षा के स्तरों का ध्यात न रखकर शिक्षा का विस्तार 
किया गया, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के स्तरों का बहुत पतन हो मपा) हमें यह 


2 िक्षाखााकद ; बारी इ्श्टर (दुरार शोर । 
परी वार इन ते दि मरी बाबर बरीदें हि टैवा होते मै रैश कोश 
दुँदी है, १४ तह ई:कत के किसी भो पंच दे बढ़ अधिधाधाओ सरल शँ छि 
है, 4१ र० हा भय बच वह रे हिवाई है? दे। इट रैश गा लिए छी वे रैि 
डे मुघारों द! धाहार ढरडे, बाह्य शिड हवा इश्क दि डे शिच्र ९ 
शहर । 

बाततविड और इक्द शि॒श कह विवार विए होश हैँ? हें हु ' 
हति मे! शोडदायों ये दूदि गह्ठी हुई ह। हरा मदर पति पेश 
दादी । आाश ढितने हो शो एु० ओह एक ए०, और इतदे गोष हित द्ः 
और स्दाइताविक बर/क्षए वाल गरदुतद सौरधिदों डी शोश में हगशो, $ 
मर दाएशाओ की पुन एएव रहे है ॥ बेरोबदलों हो मो है दे है किये रे 
पर विति। ब्योल्यों बी देहाती हा. आध्ियाव है । इसे परी मे देए $े ई 
हो, आपोद # इ। पुझ्ाद को हवीक्ार हररे हुयनो इस्देंगों वापिस 
बादिवे--"गिशा डी सुविधाओं का विश्यार पति दा रोम्मार प्रात * 
अरएरों को घ्यात मे स्परर टिया बाय ।" 


अध्याय ७ 


दौक्षिक अवसरों की समानता 
एएए&,72&770५5 08 एझ०ए८&770:530॥. 
ण0एकग्ाएशाएड 


आयोग का विचार है--प्रत्येक समाज जो सामाजिक ग्याय को महत्व देता 
है और राानन्‍्य मनुष्य की स्थिति में सुघार करने तथा समस्त उपलब्ध पोग्यताओं 
का विकास बरने के लिये चिन्तित रहता है, उसे जन-समुदाय के सब दर्गों को 
झमात़ां गा अधिक से अधिक अदसर देता आवश्यक होता है। केद्ल यही वह 
गारग्टी है शित_त प्र समानता पर शाधारित ऐसे सावव-समाज भा निर्माण वियां जा 
झकता है, जिसमें नि्ंलों का दम से बम शोएण हो (” 
दुर्भाग्य सै भारतीय समाज में सब थे: तिये अवसरों वो समातता नहीं है। 
शिक्षा के बाएं में भी यद्दो बात है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की असमानताएँ 
वाई भाती है: प्रषम--पिक्षा में सभी पत्तों तथा रतरीं पर सड़कों तथा सहृकवियों री 
शिक्षा में स्थापक असमातेतां प्रायी जातो है । डितोप--उप्नत वर्गों शुषा पिछड़े वर्गों, 
अएूत जातियों, अादिवातियों आईि के शैक्षिद् वित्त में ब्यारक अन्तर पाया जाता 
है । धामाशिक स्पाय के आपाए पर रुपा सोगतस्त्र वे गिकास के लिये इत समूहों के 
औचर दोक्षिक अवसरों डी समानता स्थापित करते के लिये विशेष प्रयास किये जाने 
अ्राददपव हैं। हमारी शिक्षा-7घासों ढो उत्तम बहुलाते व! अद्िरार तभी होदा, जद 
पैक्षिक अदघरो मे असमापद वो स्यूनतय भीमा तक पहुंचा दिया छाद ॥ इस बार्य 
में सफलता प्ाप्त करने के लिये ब्रायोद मे विम्वलिचिद युम्तव रिऐ हैं -+ 
१ नि शुस्श शिक्षा 
इिकच्च 85003 ० 
ऑडोय पा डिघाए है कि देश वो उस रियवतरि पर पट्ेंदजे के लिरे बाय १रटा 


डाहिदे शिसरे झपस्द शिक्षा निःछुस्त हा॥ इस उद्ंदर व भ्राप्लि के लिरे बच्विशिक 
झा किये जाके आईहिदे +-- ध्द 


छ6 


विक्षा-आयौय : बौठारी कमौशन (सुराव बौर हरी] 


१. भुपं प्रधर्षी/ योजता के अन्त से पूर्व समस्त तरकारी, क्षातीय, पा 


सहायताओप्त अयक्तिगत स्कूलों में प्रायमिक्र स्तर तक व्यूछन छह 
समाप्त कर दी जाय । 
निम्न माध्यधिक शिक्षा को पंचवर्षीय योजना के अन्त तक या उसे 
पूर्व सभी सरकारी, स्थानीय या सहायता-यराप्त व्यक्तिगत विद्यतषोों में 
नि.घ्ुल्क बनाया जाय । 
अगले १० वर्षों मे उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यलम-दिक्षी को 
मोग्य एवं जरूरतमन्द छात्रों के लिये नि.शुल्क बनाया जाय | इस ॥/४॥॥ 
से पहला काय यह किया जाय कि इन स्तरों के सब छात्रों में ऐे १९ 
प्रतिशत छात्रों को नि.शुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रिध्यृृत्तियँ 
(8/064८7599) दी जायें । 
२. शिक्षा के दूसरे ख्चों मे कमो 
फश्वणलसाएा 8 000 (0505 ० ६00८4 


आयोग का विचार है कि आधुनिक समय में शिक्षा के दुसरे खर्चे बहुत व 
गये हैं ॥ अत. इनको कम करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये | इस दृष्टिकोण ' 
आयोग ने निम्नाकित सुझाव दिये हैं :-- 

३. भ्राथमिक क्‍्तर पर बालकों को पादय-पुस्तकें तथा लिखने की सामई 


धर 


मुफ्त दी जाय । जो छात्र विद्यालय में श्रवेश करें, उन्हे विद्यालय-उत्ता' 
पर पाठ्य-पुस्तकें प्रदान करने की व्यवस्था फी जाय । अस्य छात्रों के 
उस समय प्रदान की जायें, जब उनके परीक्षा-फलों की घोषणा की जाये 
जिससे थे पाठ्य-पुस्तको का ग्रमियो की छुट्टियों में सदुपयोग कर सके 

माध्यमिक स्कुलों तथा उच्च-शिक्षा की सस्थाओं में 'पुस्तक-गृहो 
(8००८ 8290(09) के कार्यक्रम का विकास किया जाय । दिक्षा-विमागो 
के पास ऐसे फ़ण्ड होते चाहिये, जिनसे धन देकर वे माध्यमिक स्कूलों 
में पुस्तकों के बेको की स्थापना को ओ्त्साइन दें। विश्वविद्यालयों 
तथा कॉलेजो मे ऐसे बैको की स्थापना के लिये “विश्वविद्यासय-अनुदान 
आयोग' कार्य करे। इसके लिये सरकार “विश्वविद्यालय-अनुदात-आयोग' 
की पृथक्‌ रूप से धनराशि दे । 

मध्यमिक विद्यालयों तथा उच्न-शिज्ला की सस्याओं के पुस्तकासयों मे 
वर्याव्त सख्या में पराठूय-पुस्तकों को रखा जाय, जिससे छात्र उतका 
अयोग कर सकें ! 

अरतिभाशाली छात्रों को प्रद्य-पुस्तकों तथा अन्य आवद्यक पुस्तकों को 
खरीदने वे "बन जायें । यह योजना पहले विषवविद्यासयों 


७] 


की 


दैश्विक अवसरों की समानता छ्१ 


में प्रार्म्म की जाय और बाद में सम्दद्ध कोिजो तथा माध्यमिक स्कूलों 
में लागू की जाय । 


३: पर्याप्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था 
एफमाडाणन ए02 &वेल्युप्बा० 500णघाकाएव 


आयोग का विचार है कि आधुनिक समय मे छात्रलवृत्तियों के कार्यक्रमों पर 
बर्याप्त ध्यान दिया गया है । परत्तु इसका पुनर्मंगठण किया जाता आवश्यक है। 
अतः इसको अघोलिख़ित सिद्धास्तों के अनुमार पुनर्गंठित किया जाय -- 


ह 


२ 


६.5 


५ 


प्‌ 


छात्रनचूत्तियों का कार्यक्रम एक क्रमिक प्रक्रिया है। अत इसे शिक्षा के 
सभी स्तरों पर सगठित किया जाय । 

विद्यालय-स्तर पर छात्रवृत्तियाँ देने की उपयुक्त व्यवस्था को जाय क्योंकि 
इस समय ऐसा नही है । 

छात्र-वृत्तियाँ द॒भी लाभदायक सिद्ध हो सकतो हैं, जब शिक्षा के 
प्रत्येक स्तर पर उत्तम भिक्षा-सस्थायें हों और इन संस्थाओं में योग्य 
छात्रों को प्रवेश दिया जाय । 

जब छात्र शिक्षा के एक स्तर से दूरारे स्तर मे प्रवेश करें, तब उनका 
पूर्ण ध्यात रखा जाय, जिससे योग्य छात्र अपनो भावी शिक्षा से वचित 
न रह जापें। 

छात्रन्वृत्तियों के कार्य-क्रम और उत्तम शिक्षा-सस्थाओ को सचालित 
करने के लिये उपयुक्त प्रशासकीय व्यवस्था की जाय | 

निम्न प्राथमिक स्तर के उपरान्त किसी भी योग्य एवं भ्रतिभाशाली 
बालक को अपनी भावी शिक्षा से वचित न किया जाय । इसके लिये 
छात्र-वृत्तियो के कार्यक्रम मे इन छात्रो के लिये व्यवस्था की जाय। 

इत छात्रों को पर्याप्त घन-राज्षि वृत्ति के रूप में दी जाय । १६७५-७६ 

सके उच्चतर प्राथमिक स्तर के सब छात्रों में २'५ प्रतिशत को, 


तथा १६८५-८६ हक ५ प्रतिशत छात्रों को ऐसी छात्रलृत्तियाँ प्रदान 
की जायें। 


माध्यमिक स्तर पर पहुँचने वाले १६ श्रतिश्वत योग्य छात्रों को छात्र 
वृत्तियाँ प्रदान करने की व्यवस्था बी जाय । 

प्रत्येक 'सामुदायिक् विकास-सण्ड' (00ल्‍रणएशाज ए८र८०कृफला 
70०८८) मे कम से कम एक उत्तम माब्यमिक विधालय स्थापित दिया 
जाय। इस विधालय मे निवास को पर्पाप्त धुविधाएँ हो और इसमे 
योग्यता के आधार पर ही छात्रो को प्रदेश दिया जाय । 
विष्दविद्यालय-स्तर पर पूर्व-स्नातक छात्रों झो सम्पूर्ण संख्या के १५ 
प्रतिशत को १६७६तक और २४५ प्रतियत को १६८६ ठक छात्र-दृत्तियाँ 
प्रदान की जाये । 


इौक्षिक बववररों की समानता ण्श 


३. व्यावसायिक शिक्षा के लिये घात्रन्वृत्तियाँ ः $कणगजञ्ञाएड कण 
२०व्थभागाओ। 20एएश४०० 
ब्यावसाधिक्त शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों मे निम्ताकित सुधार 
किये जायें :-- 

१. व्यावसायिक शिक्षान्सस्थाओं में प्रवेश पाने के लिये समान भदसरों को 
ब्यवस्था को जाय । 

३. टेकनॉलॉजी, इजीतियरिग और विकित्सा की शिक्षा-सस्थाओं को प्रवेश" 
परीक्षायें अंग्रेडो और प्रादेशिक मायाओं मे शी जायें और भ्रत्येक मापा 
के सर्वोत्तम छात्रों को छुता जाय ) 

३. विद्यालय-स्तर पर ३० प्रतिशत, तया कॉलेज-स्तर पर ५० प्रतिशत 
दांतों को छात्र-वृत्तियाँ प्रदात की जायें । 

४. विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ : 8००॥कोएड 07 9009 
मैफाण्यव 
प्रतिमाशाली छात्रों को विदेशों मे उच्च अध्ययन करने के लिये छात्र-वृत्तिय! 
प्रदान करने के लिये एक राष्ट्रीय कार्य-क्रम बनाया जाय । इस कार्यक्रम के अन्तगंत 
५०० छात्र-चृत्तियाँ प्रति वर्ष प्रदात की जाये । 
%. ऋण-पात्रवृत्तियाँ : [.00 8णआआआएड 

जायोग का जिचार है कि उपरोक्त छात्र-वृत्तियों के कार्य-क्रमों की पूर्ति वे 
लिये ऋण-द्धात्रवृत्तियों का कार्य-क्रम सचालित किया जाय । इस कार्य-क्रम को अधो 
निखिते तथ्यों के अनुहार सगठित किया जाय :-- 

१. ऋण-दात्रवृत्तियाँ अनिदाये रूप से विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा 
संस्थाओं के छात्रों को दी जायें। 

२. इन छाक्वृत्तियों को योजना को कुछ सीमा तक सामान्य शिक्षा बे 
श्रतिमाशालो छात्रों के लिये भी लागू क्रिया जाय । 

३. दयदि कोई व्यक्ति, जिसने ऋण-छात्रवृत्ति लो है, शिक्षण-व्यवत्ताय व 
अपनाता है, तो ऋण का १/१० भाय प्रतिवर्ष उसके वेतन से का 
लिया जाय । इससे मह लाभ होगा कि शिक्षण-ब्यवसाय को अधि! 
उत्तम ब्यक्ति प्राप्त हो सकेंगे । 

४. इस योजना के सुगम प्रशासन के लिये राष्ट्रीय ऋण-छात्रवृत्ति-परिषः 
(एब्रा०ए० 2,030 5200अ509$ 80470) की स्पापना की जाय । 

आंधोग का विचार है कि छत्र-वृत्तियों के इन समस्त कार्य-क्रमों मे लडकि' 

को आवश्यकताओं को प्राथमिकता अदा को जाय | भारत-सरकार उच्च-शिक्षा १ 
सम्रस्त छात्र वृत्तियों का मार अपने ऊपर ले और राज्य-सरकारें विद्यालय-स्तर 
दात-वृत्तियों रा दणित्व ग्रहण करें + 


जा शिक्षा-मारोग : कोच हप्रीशन (वुमन मर समोह 


9 द्ातप्रनाहायता के अग्प रुप 
09फल ईथक्त ४ 59कान्ीव 


भायोद ने छिसा है हि छात्रों को सहायता देते छे विस्तलिगित हमों २ 

विज गित दिया जाता भावश्पक है .-- 

१. दात्रवागों और दछात्रवृत्ियों पर हिये जावे वाले ध्यप को कम कर 
हे लिए द्वात्रों शो आवागमत गी सुविधाएँ दी जाये । उशदरणार्प-दू 
से आते वाले छात्रों को साइहिसें दी जाने की गरवरपरा टी जाय । 

२. 'शिवित-अध्ययनने दो (099 57७१५ ए८क॥८) और “निवासनहों 
([.०08४8 ॥709565) वा बड़े पैसाने पर निर्माण हि जाय, जियो 
कि छात्र इनमें दिन में और रात में भी रह सकें, पर भोजन के मिरे 
अपने घरो को जायें । 

3. छात्रों को अध्ययन-काल में धन-उपार्जन की सुविधायें दो जाएं, जितते 
वे अपनी शिक्षा व शुछ्ध स्यय निताल सकें । 


६. विशिष्ट क्षेत्रों मे अवसरों की समानता 
पवृण्जार॥/०७४ ० 0:97(एचॉ॥/6७ ॥9 570९०. उाट45 


आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों में मो 
को और मालिकाओं को शिक्षा आप्त करने के लिये समान अवसर दिये जायें। ये 
तर अधोलिखित हैं :-- 
प्र) विकलांग बच्चों की शिक्षा: 20००४ध०त ग॑ प्रश्शट्णुकवव (एतविदा 

आयोग का विचार है कि देश में विकलांय बच्चों की शिक्षा की प्रगति दो 
पु्ध कारणों--उपयुक्त शिक्षकों तथा वित्तीय रापनो का अमाव--नसे अवरुद्ध हो गई 
॥ इन बातो को थ्यान में रखते हुए इस क्षेत्र मे हमे अपता लक्ष्य १६६६ तक 
थॉ, गूंगो आदि समस्त बालकों के १४ प्रतिशत भाग को शिक्षित करने की व्यवस्था 
(नी चाहिये । इसके अतिरिक्त, ४ श्रतिशत कम विकसित मल्तिष्क के बच्चों को 
क्षित करने की योजना बनाई जाय । इस लद्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रत्येक शिले मे 
कलांग बच्चों के लिये कम से कम एक विद्यालय अवश्य स्थापिव किया जाय । 


] स्त्रियों को शिक्षा - ह00:॥00फ ण॑ छाल 

स्त्री-शिक्षा के विभिन्न पक्षों एवं समस्याओं का अध्ययत करने के लिये तोन 
अहियों, धीमती दुर्गाबाई देशमुख; स्रोमती हस्य मेहता तथा श्री एम० भक्तवत्सलम 
नियुक्त की गई थी । इन समितियों के विशिन्न मुझावों का आयोग 
में यत्र-तत्र उल्लेख किया है । परन्तु उसने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध मे 
अध्यक्षता में सुगठित “राष्ट्रीय स्त्री-गिक्षा-परिषद (ए800087 


| अध्यक्षता में, 
अपने प्रतिवेदन 
ही देशमुख्ठ की 


_अमीन-. >> 52 


शैक्षिक अवसरों की समानता छ्र्‌ 


(0०एफ्रातल्‍ट -. था एगाव्यांड 20ए42४०४०) के अघोलिखित सुझावों पर अधिक 
ध्यान देने के लिये कहा है :-- 

३. स्ट्री-शिक्षा को आने दाले कुछ वर्षों में शिक्षा के सम्पूर्ण कार्य-क्रम का 
एक महत्वपूर्ण अग बनाया जाय, और स्त्री-शिक्षा के मार्ग की समस्त 
बाधाओं को दूर करने के लिये निश्वित एवं महत्त्वपूर्ण क्दम उठाये 
जायें। 

२. स्त्रियों ठपा पुरुषों की शिक्षा के दीद जो खाई उत्पन्न हो गई है, उसे 

समाप्त करने के लिये प्रयास किये जाये । 

स्त्री-शिक्षा के विस्तार के लिये उदार आधिक सहायता प्रदान की जाय । 

क्रेन्द्र तथा राज्य--दोनों मे बालिकाओं तथा स्थ्िषों को शिक्षा वी 

हेसभाल करने के लिये एक उपयुक्त प्रशासकीय संगठन का निर्माण 

किया जाय । इस सगठन में सरकारी तथा रैर-सरकारी व्यक्तियों को 

प्रतिनिषित्व दिया जाय 

४ छिज्यों के लिये अशवालीत रोडगारों की व्यवस्था वी जाय, जिससे वे 
घर के दाम-काज से निगट कर इनको कर सकें। अविवाहित स्त्रियों 
के लिये पूर्ण-कालीन रोडगारों को ध्यवस्था को जाये । 


(स) पिछड़े वर्गों को ज्ञिक्षा : /:0०८५व०७ ०॑ ३०:०0 (टोजत 
आयोग ने पिछड़े हुए वर्गों को शिक्षा के समान अवसरों के दिये जाने पर बल 
देते हुए अधोसिखित्र गुझाव दिये हैं. -- 
है. अछूत जातियो बी शिक्षा वी ओ योजताएँ प्रचलित हैं, उतसा और 
जिस्दार किया जाय! 
२... शानजदोशों ((२००७७९७८४$) शपा अदध-घानाददोशों ($८छारीर6तताएन 
87०») को शिक्षा के तिये सुविधाएँ प्रदात की आयें | 
३. पूचीबद समुदायों (0८080॥5०6 (%छणाश्ण०णाएं८) दे छात्रों हो 
छात्रादामों बी सुविधाएँ प्रदात को जाये । 


(4) आदिवापियों को दिक्षा" ६३७०४५७७ ० (६ इप्ृ७५ एस्णोल 

आयोग के दिखारानुपार आदिशासियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया 
छाना आगश्यक है । पर व थी यू० एत०» देदर वी अध्यक्षता में नियुल्त आयोग के 
खुफाशों से पूर्णतया सहमठ है, टिर भी उसने आदिदातियों को पिक्षा के सम्दस्ध पें 
अधोधितित बायंक्रषों दर दिश्लेर घ्थात देने शो श्हा है -- 

१. प्रादसिक रतर पर शंक्षिर भुविधाओं को मुदारा जग और दितरी हुई 


जनसेकरा बादे होत्रो में “बाप्रम-विदालरों' (&फ्रत्शाण 5८४००) गौ 
कचापना को झाती चाहिये॥ 


- 


५६ विक्षाआपोग ; कोशरी इमीयत (वृठत दौर परीश) 


सह विरवण हिंदा था है हि देह कहूओों को झघाबद चतते हि बाय! बहू शिवर 
बयों हिया राधा हैदर हम दैवल अनुसात हैं खगा गड़ते है ये ली 
मधाधारण ब्यक्तियां था गावाओं के द्वाया मंगापाएय शोगों के बच्चों े विदे चपाे 
जाते है। महः इगरों अर करने के लिए मगापारत में ममायारत पक है 
आगपरपर ता है । 

ऐजिक मबशर्पों के गमातता ह्घारित करने के मिये आरोग ते शपत्िर है! 
से लेबर उच्च गिशा जे ततर हक हे शाडर्प से बहु परहत सुझाव दि है। दिन 
तिधुस्क कर दिए जार और हो मी जाती चाहिये, यिज्ञा के दंगरे शर्षों में द्णी 
की जाय, गरोहि पे रावें बहुत बड़ गये है, दात्र दृ्ियों की ऐसी स्यवस्पाड़ी गा 
कि कोई भी शोप छात्र शिक्षा ध्ाप्स ररने से धवबित हें रह जाय; द्वांतों को आवाः 
गन बी सुविधायें दी आयें, स्त्रियों, विर्ंग बच्चों, आदियामियों और गिरे 
जातियो की दिक्षा ये तिये अनवरत प्रयात्त किये जायें। वस्तुतः आयोग ने बारे 
पुमावों में शिक्षा के रिस्ली मो क्षेत्र वो अएूता नहीं घोड़ा है। बदि एत गृख्यों डरे 
अनुसार कार्य किया गया, तो शिद्षा का कायारलव हो जाएगा, वह स्बररे तिये दू 
हो जायगी, उस पर किसी विशेष वर्ग कर विशेष अधिरार नहीं रह जांगगा दौर सब 
को सब प्रकार की पिक्षा प्राप्त करने का समाठत अवश्र मिन्त जाथगा। 

छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले सुझावों की जितनी प्रश्नत्ता ही 
जाय, उतनों ही कम है| छात्रलृतियों के अमाव में होता बया है ? जवधाधरण 
थोग्य बच्चों को भी निम्न श्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिये बाध्य होता पढ़ा 
है । उनके माता-पिता धन-देवता--बुबेर के कृपापात्र न होने के कारण दरिता के 
दलदस में दबे रहते हैं, अतः वे अपने बच्वों को उत्तम प्रकार की शिक्षा देते की 
स्वष्म में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उतके विपरीत हैं वे व्यक्ति, भित पर देवी 
लक्ष्मी घन की वर्षा करती है । अत. वे अपने बच्चो को मेंदगी से महंगी शिक्षा देने में 
औ धन को व्यय करने में ततिक भी संकोच नहीं करते हैं / आयोग ने दात्रवृत्तियो 
का सुझाव देकर इस विषम थ्थिति का रूप परिवतित करने का अगितन्दतीय अयात 


किया हैं। 


अमर ल/ एप हिल 
१... ॥76 झागकंण४/३9० जुवकद5, 808०58 23, 4967. 


 रनिरिलेन-> 


अध्याय ८ 


विद्यालय-दिक्षा : विस्तार की समस्याएं 
50900: छघएएट&ाए०एड 
एार08,६७8 07 एडए९&/२50% 


पू-विश्वविद्यालय-शिक्षा को एक क्रमिक इकाई के रूप में स्वीकार किया 
जाना धाहिये। इस शिक्षा को विभिन्न अज्ीं मे, जैसे-ूव॑-प्राथमिक, निम्न एवं 
उन्चतर प्रापमिक तथा निम्व एवं उच्चतर माध्यमिक--विभक्त किया जा सकता है। 
यद्यपि हमारे देश में विद्यालय-शिक्षा का पर्याप्त रूप से विस्तार हुआ है, परन्तु अभी 
इसका विस्तार आवश्यकता के अनुसार नहीं हो पाया है । अत इसके बिस्तार के 
लिये आयोग ने विभिन्न-अंगो से सम्बन्धित विचार ब्यक्त किये हैं :- 


१. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का विस्तार 
छिड़मानत्त ण॑ 06-0क्‍ंप्रणाड़ :0फट्बा०० 
आयोग ने पूई-प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये निम्नलिखित सुझाव 
दिये हैं :-- 

१. प्रत्येक राज्य के राजकीय शिक्षासस्थान” (3086 जाए ० 
&07०७॥07) में पृ्व॑-प्राथभिक शिक्षा के लिये राज्य-ह्तर का एक केन्द्र 
स्थापित किया जाय । 

२. ब्रत्येक जिले मे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये एक केन्द्र 
स्थापित किया जाय । इस केन्द्र का प्रमुख कार्य--यूवं अ्रगपमिक विद्यालयों 
के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, इन विद्यालयों में कार्य करने बाते 
शिक्षकों के कार्यों का निरीक्षण करना, उनका प्रथ-अ्रदर्शन करना और 
उनके लिये 'अभिनवन प्राद्य-क्रमो/ (रलतीव्केल 0005८9 का 
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8 सिक्ञा-आापोग : कौझरी डगीशत (युस्यव मौर गरौद 


आपोज  जरता होगा बादिदे। बेटे को, झमिवावरोों को रात्धी 
पारासन्योपण सम्दस्पी मां का भी जात देता भाहिई । 

है, ब्पति यो) प्रबवापत्तों शे दुर्ं ध्रायमिर विधासयों की हयापता एवं सरासा 
के जिये प्रोरगादित किया झाय और राग्यन्यदवारों दारा दे गा 
आपिर गद्ायता दी जाय । 

४... पृपलआपकिक शिक्षा में वरीदज (:0लावाधमध्ाप०्णे सो शेलाति 
किया जाप, जिसे इसहे पवार झे लिये रूम स्यय बाते सापतों डी 
विकास जिया जा रहे । 

४. सिम्रुओं के स्ेजेस्/ को प्रापमिर विद्यालयों से सस्वस्थित हिंग 
जाय । 

६. पू्य-प्रायमिक दिद्यातयों के आाय॑-म्रम सोते होने बाहिपे। उ्ें 
विमिश्न प्रसार की विशऔ--शारी रिक, सेल तथा सौलने से सम्बन्धित 
को स्थान दिया जार। इसके अतिरिक्त, उनमें शानेखिर ध्शि 
($०७5०१० ॥:00४९८५॥०४) को भी स्थान दिया जाये । 

७... राज्य तथा जितास्तरों पर खेलनेयों (0039 0८07७) बी स्थाता 
की जाय । ये केस अनुसधान करके पूर्व-प्राथमिक विद्यातर्ों के हिये 
उपयुक्त गराहित्य तैयार करें और आइये पूरे्ायमिक विद्यातर्यों की 
संघालन करें। 


समीक्षा 
बालकों के शारीरिक, मासल्िक और सवेगात्मक विकास के लिये पूर्व-यापर्मिर 
शिक्षा बहुत आवश्यक है | वल्तुत यह उन बालकों के लिये सब से अधिक आवर्शि 
है, जिन्हें उपयुक्त पारिवारिक बातावरण प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारे देश धर 
स्व॒तन्धता-आ्राष्ति मे पूर्व इस शिक्षा की ओर कोई ध्यान नही दिया गया । केंवा 
१६४४ में “ेन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-ब्ोड' ने यहे स्वीकार किया या कि [4 
प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणात्री का महत्त्वपर्ण अंग बताया जाता 
चाहिये । 
स्वतन्त्रता-प्राध्ति के वाइ पृर्ब-प्राथमिक शिक्षा के क्षत्र में प्रगति तो अवश्य 
हुई है, पर बढ बहुत कम है। १६५०-४१ में भारत में केवल ३०३ पूर्व-प्राधमिर् 
विद्यालय ये, जिंतमे २५,००० छात्र अब्ययत कर रहे थे । १६६५-६६ में इनकी 
इंस्या क्रमथ- ३,१०० और २,१०,००० हो गईं । इन विद्यालयों के अतिरिक्त ग्रामीण 


धोन्रों में २० हजार बॉालवाडियाँ थी, जिनमे ६ लाख छात्र थे ! 

इस प्रकार स्व॒तन्त्र भारत मे पूर्व-आयमिक शिक्ला का विस्तार तो अवहय 
पुर बाकडो को देखने से बड़ी निराशा होगी है। जिस देश की जनसस्या 

छा ५७ करोड़ है, उसमें केवल ८ लाख बच्चों के लिये यू्व-श्रायमिक शिक्षा 


विधालय-शिक्षा (विस्तार को समस्याएँ) हर 


की व्यवस्था है, जब कि यह शिक्षा उनके लिये बहुत आवश्यक है । इससे भी अधिक 
नराघ्या की बात यह है कि इस शिक्षा पर विदेशों मिशनरियों का प्रभुत्व है; और 
उनके द्वारा जिन विद्यालयों का सचालन किया जा रहा है, उनमें भारतीय सस्कृति 
और भारतीय परम्पराओं का नामोनिशान भो देखने को नहीं मिलता है । इससे 
उनमे पढ़ने वाले भारत के मावों नागरिकों का और अम्ततोगत्वा राष्ट्र का कितना 
अहित हो रहा है, इसका सहज हो अनुमान लगाया जा सकता है| ऐसी परिस्थिति 
में आयोग द्वाद्य प्रस्तावित सुस्थावों को अपना प्रथ-अ्रदर्शक बताना ही हमारे लिये 
श्रेयस्कर होगा । 


२० प्रायमिक शिक्षा का विस्तार 
एंजएश्ण्आणा ण॑ँ एसंडाए 26ए2४॥/० 


प्राथभिक शिक्षा के विस्तार के लिये आयोग ने नीचे लिखे सुराव दिये हैं ३-- 


२. 


३, 


सब बच्चों को १६७५-७६ तक ५ वर्ष की उत्तम और प्रभावशाली 
प्राथमिक शिक्षा दी जाय । 

देश के सब भागो मे ७ वर्ष की ऐसी शिक्षा १६८५-८६ तक प्रदान 
को जाय ! इस प्रकार १६८५-८६ तक सविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य 
को अवदय प्राप्त किया जाय । 

अपव्यय एवं अवरोधत (५/४४:७४० ४90 $38808॥07) को रोकते पर 
दत्त दिया जाय । हमारा यह उद्देष्य होता चाहिये कि प्रथम कक्षा 
में जो बालक प्रवेश्ञ लें, उनका ८० प्रतिशत भाग ७ वर्ष की अवधि में 
क॒क्षा ७ मे पहुँच जाय । 

जो दालक कक्षा ७ की समाप्ति पर १४ वर्ष के नहीं हो पाते हैं और 
जो अपनी सामान्य शिक्षा को आगे नहों चलाना चाहते हैं, उन्हें उस 
अवधि तक उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाय] 
प्रस्येक राज्य एवं झ्विला अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के विकास के 
तिर्षारित लक्ष्यों को प्राप्त करते के लिये भावी योजनाएँ बनाये । ये 
योजताएँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान मे रपकर बताई जायें । 
राज्य सरकारें इन योजनाओं की पूर्ति के लिये आधिक सहायता प्रदान 
क्रें॥ 

प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार के लिये ऐसी योजना बतायी जाय कि 
अत्येक बालक को अपने घर से १ भील के घेरे मे लोअर प्राइमरी स्कूल 
ओर १ से ३ मील तक के घेरे में अपर प्राइमरो स्कूल मिल जाय । 
उन बालकों के लिये अंशकालीन शिक्षा वी व्यवस्था को जाय, जिन्होंने 
निम्न प्रायमिक शिक्षा ग्राप्त कर ली हो और आये अध्ययन नहों करना 
चाहते हो हो 


| शिक्षा-्आयोग : कोठारी कमीशन (सुरोव और सगीश) 


८, सविधान द्वारा प्रतिपादित लब्पय की श्राव्ति के लिये बालिकाओं रो 
शिक्षा पर विश्येष ध्यान दिया जाय । उनही शिक्षा का दिल्लार रखे 
के लिये 'स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय सम्रिति/ (४8007भ (०एण/७ 
00 9/०४७८४०*$ &4०८४४४००) की सिफारिशों के अबुत्ार कार्प किया 
जाय । 

६. आश्मिक शिक्षा का विस्तार उसके गुणात्मक पहलू मे सस्वसषिह दिंग 
जाय । गत: विस्तार के लिये गुणात्मक पक्ष की अवदेलतां मे 
जाय । 


समीक्षा 

प्राथमिक शिक्षा का मुरुप उद्देश्य--व्यक्तियों कौ उत्तरदायी और उपयोगे 
तागरिक बनाता है। इसी उद्दोध्य की प्राप्ति के लिये सिधात में (४ वर्ष 
आयु तक के सब बालकों और बालिकाओं को निशुल्क और अविवायय शिक्षा देने ही 
धिद्धान्‍्त ब्रतिपादित किया गया, पर अभी तक इस ध्येय को आ्रष्त मेहों हियां भी 
सका है । अभी तक ६-११ वय-वर्ग के ७६"४% और ११-१४ वय-य्ग के २६% 
बच्चो के लिये ही शिक्षा कौ व्यवस्था की जा सकी है। अतः यह आवश्यक है हिं 
आयोग के सुझावों को मान्यता देकर १४ दर्ष तक की आयु के बालकीं 
बालिकाओं को शिक्षा देने के तिये सक्रिय पय उठाये जाये । 

हमें यह जानकर बहुत सतोप हुआ है ड्रि ढ्ा० सेन को अध्यद्वा में होने 
वाली केन्द्रीय शिक्षा परामशदाता बोर्श की मीटिंग मे यह निश्चय किया गश है हि 
प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय॑ बनाने के लिये उत क्षेत्रों में विद्यालयों की स्यापता 
जाय, जहाँ ये नही हैं ।/ पर ध्शत देने की बात यह है कि केवल विद्यासयों घने 
स्पापना से ही प्राथमिक थिक्षा को अनिवायें नहीं बनाया जा राकेगा । ऐसा करो हे 
तिये कुछ अन्य विद्याओं में मी कार्य रुरता पड़ेगा । 

३. साध्यप्तिक शिक्षा का वित्तार 
ज३३कछ०्क णीँ 8ल्‍00१०379 2:479टआव0॥ 

आयोग का विद्यार है हि आते बाते झुछ वर्षों मे घतामाव के काश शर्सों 
डरा माध्यमिक शिक्षा को सावंमौमिक बठान। शग्झक सही है । इखलिए ये पिश्वा 
है विस्‍्तार के तिये अपोदिशखित सिद्धाल्यों एवं उपायों के अनुगार बाय दिए 


जाव +-7 कि ही 
१.. माप्यमिक डिप़ानरों में छोर को संक्ग को व्रशिक्षित्र ब्यनियों व 


मादारपहता के अदुरगार विशश्कित डिय्रा कप + 


पल गो क 
प. व मद्धवेशाफ पाप औण्ड्रस्४ २३, 967: 


विधातय-शिक्षा (विस्तार की समस्याएँ) द्र्ू 


ब. 


१० 


१६. 


श्र 


१३. 


श्ष 


इस दृष्टिकोण से माध्यमिक ग्रिक्षा को स्यावसायिक दताया जाय, 
जिससे तिम्न माध्यमिक स्तर पर २० ब्रतिशत और उनच्चतर- 
माध्यमिक स्तर पर ३० श्रतिशत छात्र व्यादसायिक शिक्षा प्राप्त कर 
झरके 4 

माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया जाय । इसके 
लिये इस स्तर पर अधिकाधिक छात्रचृत्तियाँ प्रदान करने की व्यवस्था 
की जाय । हु 
माध्यमिक शिक्षा के विह्ठार में जो अडबर्नें हैं, उन्हें टूर करने का 
प्रयास किया जाय । 

लड़क्यों, अछूत जातियों एवं जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा के 
दिस्तार के लिये विशेष कार्य-क्रमों का आयोजन किया जाय | 

“प्रतिमा' (]80०00) के विकास के लिये वास्तविक रूप से प्रयास क्या 
जाय । 

अगले २० वर्षों में माध्यमिक शिक्षा को सस्या को नियमित किया 
जाय । इसके लिये माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिये उपयुक्त 
योजनाएँ बताने, साप्यमिक शिक्षा के शिक्षण-स्तरो को ऊँचा उठाने 
तथा उपयुक्त एवं थोग्य बालों के चुताव पर बन दिया जाय । 

प्रत्येक डिते से माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिये योजनाएं बनायी 
जायें और उन्हें १० दर बी अवधि में पूर्ण रूप से बार्याविस्त किया 
जाय। 

समस्त नवीन विद्यासयों द्वारा आवश्यक शिक्षान्स्तरों को पृण्ण डिया 
जाय और प्रचलित विद्यालयों के स्तर को उच्च बनाया जाय | 
माध्यमिक विद्यालयों के लिये सर्वोत्तम छात्रों को छुता आय ९ यह कार्य 
स्वःघयन ($८॥-७८८८४०४) के आधार पर निम्न माध्यमिक स्‍तर पर 
किया जाय । 

निम्त सदा उच्चतर माध्यमिक स्व॒रो पर पूर्णरासीन तथा अंशबासीत 
स्यावधापिक शिक्षा के लिये सुविधाएं प्रदात शी जायें । 

डेम्द्रीय सरकर हारा माध्यमिश दविशधाघयों बो स्यादसराविक बताने के 
लिये राज्य -मरकारो को विधेष अनुदान दिया जाय । 

डालियाओं को सिप्ला वे विस्ताए के लिये अगते २० बर्षों मे भवस्दपूर्ण 
कद्मम उठाये जाएँ, जिससे बालिकाओ ता दलों बी शिक्षा बा निम्न 
आप्यमिक स्तर पर अनुपात १.२ तदा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 
१०३ हो शार 

बालिदाओ के लिये पृषद्‌ विद्यालयों को हदापता एर दस दिया बाद 
औए उतठशों आदाय कौ सुदिषाए भी दी छाये। इसके बडिरिक्त 


घर टिश्ा-आपौग : शोठारी बमौशत (गुमाव और मेगा 


डामिराओं को अंगवासीत पा स्यायसायिड़ श्रिश्ना डी सुवियाएँ पी 
जाये । 

११. तदीत माप्यमिक विद्यालयों की एपापतां के लिए एड राष्ट्रीय होतिडा 
अनुसरण किया जाय। 

१६९. ब्यावशादिक स्वृूर्मों को रघापना उद्योगों के रामीप की जाय । 


समोक्षा 

आयोग मैं माप्यमिक शिद्षा के विस्तार के यारे मे जो भी सुझाव शिये हैं, वे 
हुए सीमा हक ठीरु हो हैं। इशाहो कार्पात्वित करके माध्यमिक शिक्षा का दिस्‍्ठार 
अवश्य हो जायगा, पर इसा विस्तार को रूप उसछे विल्कुस मिश्न होगा, डिसका वित्र 
'आष्यमिक शिक्षानआायोग! ने अंकित किया है। 'शिक्षा-आयोग ने माध्यमिक शिक्षा 
प्रायोग” के बहु-उद्देशीय विद्याप्यों के नव-निर्माण के बारे मे एक दब्द भी वहों 
लिशा है । अत' यदि सरकार ने 'शिक्षा-आयोग' के सुझावों को स्वीकार कर रिया, 
क्षो बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना के लिये जो प्रयास किये गये हैं, वे व्यय हो 
जायेंगे । इसमे कुछ दुख का अनुभव होता है, पर इराकी मात्रा यह विद्यर करने पए 
कुछ कम हो जाती है कि 'शिक्षा-आयोग' मे माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा 
पर बल दिया है । 


अभ्रध्याप € 


विद्यालय-पाठ्य-क्रम 
5ए700,9. टएायटण,एश 


१. विभिन्न स्तरों का पाठ्यक्रम 
(चरल्णेणएव 3१ एशीटला( 50265 


आपुतिक दर्षों में ज्ञाद के विकास तथा मौतिक, जैविक एवं सामाजिक विधान 
की मूलभूत धारणाओं के पुतनिर्षाण के फलस्वरूप अ्रयलित पाद्य-क्रम में बहुत-से दोष 
था पये हैं। द्वूसरे, शिक्षा-जगत में विभिन्न नवीन विचारधाराओ के फलस्वरूप यह 
भाँग की जाने लग्री है कि सामास्य माध्यमिक स्पूलों मे प्रदात को जाने बाली,शिक्षा 
की अवधि को बढ़ाया जाय । अत. इन दृष्टिको्णों से विद्यालय-पाद्य-प्रम में सुघार 
करना आवश्यक हो गया है । आयोग ने इस रुम्बस्ध में अपोलिश्ित सुझाव प्रस्तुत 
जिये हैं -- 
(अर) निम्न प्रायमिक स्तर का पराध्य-क्रम (कक्षा १०४) 
0चत्तत्णण्या आ [.0च९९ एसंकडाज 5ॉश्25 (035०३ 7-४) 
आयोग मे बक्ला १--४ तक के सिय्रे श्रधोलिखित पाद्य-विफों करे निर्शरित 
हिया है :-- 
१. एक भाषा--मादुमाषा या क्षेत्रोय था प्रादेशिक आषा (लात 
प्रणण्छण्व ०5 हिष्डाण्ण्णे [ड05प्ण्ड्) 
२. ._गषित (१४8८००७७०)) 
३. बातावरण का रूप्ययन (5:००) ० धरवमंएणपक्ा८०)--(हपा ३ धौर 
४ में दिला हदा सामाजिक अध्दयत पढ़ादा डाय) 
डे... सृजनास्मव ज़ियाएं (एलच्णपरढ #०प्र्फतक) 
घर 


पु शिक्षा-आयोग : कोठारी रुमीश्षन (पुछाव और समीषा) 


३. नारय॑-अनुभव तथा समाज-्वेबा (छणा:-सफ्दादा०8 200 5०वें 


इकशंत्व) 
६... स्वास्प्य-शिक्षा (प्यार 80003009) 


(५) उच्चतर प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम (कक्षा १-७) 
एागा॑त्णणय 7 वराह्ाल सांग 5986 (0005८ ४- शा) 
१. दो भाषाएं--(अ) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, (व) हिन्दी या अग्रेंडी । 
नोद--एक तोसरी भाषा (अग्नेजी, हिन्दी या प्रादेशिक भाषा) का अध्ययन 
वैकल्पिक आधार पर किया जा सकता है । 
२... गणित 
३. विज्ञान 
४... सामाजिक अध्ययत (या इतिहास, मूथोल और नागरिक शास्त्र) 
४... कला (7) 
६. कार्य-अनुभव और समाज-सेवा । 
७... धारीरिक शिक्षा (९॥५झं०४ 80०८४॥00) 
€. मैतिक एवं आाष्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा (20ए८8807 कण 
204 $छप्रापश ५३४०७) 
(स) निम्त माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम कक्षा ६-१०) 
टशांट्णेफ्ा थऑ 4.0क्ए 500०००४१५७ 532९ (0/3७७ शा->() 
१. सीन भाषाएँ--अहिन्दी भाषी क्षेत्रों मे सामास्य रूप से अधोलिखित 
भाषाएँ होनी चाहिये :-- 
(क) मातूमाषा या प्रादेशिक भाषा । 
(ख) उच्च स्तर या निम्न स्तर की हिन्दो । 
(ग) उच्च या निम्न स्तर की अब्रेजी ! 
हिन्दी-माषी क्षेत्रों में सामास्यत- निम्नलिखित भाषाएँ होती चाहिये “-- 
(क) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा । 
(स) मंप्रंजो (या दविल्‍्दी यदि अग्र जी मातृमाधा के रूप में ले ली गई है।) 
(ग) हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय माया । 
मोट--शस्त्रीय भाषा का अध्ययत बेकल्पिक आधार पर उपरोक्त भाषाओं के 


के अतिरिक्त जिया जा सकता द्दै। 
२... गगित 

विज्ञान 

इतिहास, मूंगोल तथा सागरिक-्यास्‍्त्र ॥ 


>> 


विद्यालय-पाठ्य-क्रम कक 
कमा 

कार्य-अनुमद तथा समाज-सेवा 

धारीरिक शिक्षा 

चैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा । 


(६) उच्चतर साध्यमिक स्तर का पाद्यक्रय (कज्षाएँ ११-१२) 
(एच्रग९प्रॉण्ण ॥६ पाक्कीश 50९०४वेबाज़ 5986 (0॥55८5 >0->या) 


आयोग का विचार है कि प्रवम १० वर्ष की विद्यालय-शिक्षा को प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ हाई स्कूल परीक्षा ली जानो चाहिये । इसको पास करने के उपराम्त छात्र 
उच्चतर माध्यमिक स्तर में प्रवेश पा सकेंगे । इस स्तर तक छात्रों की विशेष रुचि 
एर्व पोग्यताओं का तिर्माण हो चुकता है । अतः उपयुक्त मार्ग-प्रदर्शन एवं परामर्श के 
माध्यम से छात्रों को अपने भावी प्राठुयक्षम और व्यवस्ताय की ओर अग्रसर किया 
जाय | इत स्तर पर ५० प्रतिशत बालकों को व्यावसायिक पराद्य-क्रम प्रदान किये 
जाने की व्यवस्था की जाय । शेष बालको के लिये सामान्य श्षिक्षा की व्यवस्था हो। 
आयोग ने इस ह्तर के लिये सामान्य शिक्षा के प्रादय-क्रम में अघोलिखित पाढ्य- 
दिषयो को स्थान दिया है :-- 

१. कोई दो भाषाएँ--जिनमें कोई आधुनिक भारतीम माया, कोई आधुतिक 

विदेशी माया तथा कोई शास्त्रीय भाषा सम्मिलित हो । 

अधोलिखित मे से कोई से तीन विषय चुने जायें '-- 
(0). एक अतिरिक्त मापा 
(४) इतिहास 
(00) मरंगोल 
(7४) अपषंशास्त 
(४) तकशास्त्र ([.0झ्०) 
(शा) मनोविज्ञान 
(भा) समाजश्ञास्त्र 
(रण) कूसा 
(७0) भोतिकशास्त्र 
(0). रसायनशास्त्र 
(४) गणित 
(था) जीव-विज्ञान 
(जय) मूंगर्मशास्त्र (060०89) 
(पर) ग्रह-विज्ञान (प०छ6 उलल्ा०व) 
३. वाय॑-अनुभव तथा समाजन्सेवा 
४. दारोरिरून्शिन्षा 


गहरी 


१. 


दिक्षानआयोग : कौठारी कमीशन [सुझाव और पमौश) 


जी 
का 


४. कला या झिल्प (55 ०7 छक्षी) 

६ नैतिक तथा आध्यात्मिक मुल्यो की शिक्षा । 
समीक्षा 

आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरो के लिये प्राद्य-विषय निर्धारित किये हैं! ए 
विषयों में कुछ ऐसे हैं, जिनको इस समय हमारे विद्यालयों में नहीं पड़ाया जा रहां हैः 
जैसे--वातावरण का अध्ययन, सृजतात्मक क्रियायें, कार्य-अनुमद और समाज-सैश, 
नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा । यह कहना अनुचित मे होगा हि आंगेर 
ने इन विषयों की बहुत सोच-समम कर रखा है । वातावरण का अध्ययन करके धाद 
अपनी स्थानीम परिस्थितियों के बारे मे बहुतन्सी बातें जात सकगे। गृजनातमक 
क्रियायें उनकी रपनात्मक दाक्तियों का विकास करेंगो। कार्य-अनुभव उन्हे जीरत में 
प्रवेश करने पर छामदायक सिद्ध होगा । समाज-सेवा उनमें तमाज के श्रतिं प्रेम धर 
सम्मान उत्पन्न करेगी । 

यह सब तो ठोक है, पर आयोग ने 'मुदालियर कमीशन' द्वारा अर्तावि 
"विभिन्न परादूय-क्रा' (0ए८अ7०6 टप्यमंट्णेण्या) पर ऐसी काली कूची फेर री है 
हि ये शब्द कहीं दिसाई ही नहीं देते हैं ॥ विभिन्न परादूय-फ्रम' की उपादेयता के भरे 
में हम 'माभ्यमिक शिक्षाआयोग! के अध्याय मे मिश चुओे हैं। यह पांट्य-क्म जििर 
शरबियों, आवश्यकताओं और हृष्टिकोणों वाले छात्रों के लिये बरदाम है। इससे उतरी 
स्वामादिक शक्तियों का विषास हो सकता है, उनके जन्मजात गुणों की दृद्धि हो हरी 
है, उतही हमताओं को उप्नत होने के लिपे एक शिशा मिल सती है । एप सर 
आशार्ओों वर द्विक्षा-आयोग' से पाती फ्रेर शिया है। राम्मवतः भाप ये ते डिश 
दादय-क् मं” के महत्य और उपयोगिता शो नहीं समय । 

उपरोक्त आषार पर हम मह कहूँ सकते हैं कि आयोग &॥र7 प्रस्तावित पाए: 
क्रम में कोई असाधारण विशेषता गहीं वाई जाती है। बरतुतः यह शापारण पादुरः 
श्रम ते बुध असपा और 'माष्यमिद शिक्षा-आपाण' द्वारा बगाये जाने गाने प्रद्य-काय 
मे बटुत तिम्त स्वर पर है । 

२- भाषाओं का अध्यपन 
इाास्वं) ण॑ (4 $चआाइुल 

डायोएं मे पट क्रम में लिदारित ही जाते दात्ती भाषाओं $ बारे के विषम- 

विकित रियाए ध्वष्ठ दिये हैं +०- 
(म) विमाषों छा ले में त्शोपनत 
अैकाक्व करक कक एड, वुमन रत्त ?ं 4०३ ट्रैक है०० काका 
आवोद का दिंवार है हि राचरार्वर शियोवकाबुत हे माह रो सै 


बट ८) इट्सिएश आए हूँ बपर बाबू अहुलर? घ रापड़ «हट कर कप! है । अब. 


विद्यालय-पादेय-कमे ६ 


असंतोष एवं विरोध की मावनाएँ उत्पन्न हो गई हैं। इस स्थिति मे सुघार करने के 
लिये इस फामूले में संझोषन किया जाना आवश्यक है। आयोग के विचार से यह 
सपशोधन अग्रगामी सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिये :--- 


३. 'हिन्दी' संघ की राजमाषा के रूप में मातृभापा के बाद महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त करे । 

२. अग्रेज़ो का ज्ञान छात्रो के लिये लाभप्रद होगा! 

३. तीन माषाओं को सीखने के लिये सबसे उपयुक्त स्तर--निम्नवर 
माध्यमिक स्तर है । 

४. हिन्दी भा मग्रेडी का शिक्षण उस समय प्रारम्भ किया जाय, जब उतके 
लिये अधिकाधिक प्रेरणा एव आवश्यकता का अनुमव किया जाय । 

५४. किसी भी स्तर पर चार भाषाओ को पढ़ाता अनिवार्य न बनाया जाय । 


आयोग ने उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर ज़िमापी फ्ामूले का रूप इस 
प्रकार अकित किया है +-- 
(अ) माएुमाषा या प्रादेशिक भाषा । 
(ब) सध की राजभाषा या सह-राजमापा जब तक यह है । 
(प) एंक आधुनिक मारतीय या योरोपियन भाषा जो छात्र द्वारा पांदूय- 
क्रम में से न चुनी गई हो और शिक्षा का माध्यम न हो । 
आयोग ने उपरोक्त फापूले का सुकाव इसलिये दिया, जिससे हिन्दों का 
अध्ययन किसी के लिये अनिवार्य न रहे । इस सिफ़ारिश के बारे में अपने विधारो को 
अ्यक्त करते हुए श्रो चंगला ने कहा--“'जदाँ तक मैं समभता हूँ, इस सुझाव के पीछे 
यह धारणा है कि हित्दी का प्रसार छात्र को हिन्दों इुनने या न चुनते को स्वतन्त्रता 
देने से होगा, उस पर हिन्दी लादने से महीं। आयोग ने भी कहा है कि हिन्दी के 
स्वतत्र अध्ययन का एंक राष्ट्रब्यापी कार्यक्रम बनाया जाय, पर अनिच्छुक लोगो पर 
हिन्दी की पढ़ायी लाडी ने जाय ।/ 


(थ) हिन्दी का स्थान 
छ३०6 ण॑ प्कव 


आयोग ने कहट्दा है कि अग्रेडी को उच्च शिक्षा में बोद्धिक आदान-अदान की 
भाषा का काम करता होगा। परन्तु अग्रेडो अधिकांश भारतीय जनता के लिये 
वितिमय की माषा नहीं बन सक्ठी है / यह भाषा कालान्तर में हिन्दो ही होगी ॥ 
क्योंकि यह सघ को राजमापा और जनता की विनिमय की भाषा है; इसलिये इसे 
भारत के सभी भाणों में फंलाने के लिये कार्य किया जाना चाहिये । आयोग का 
विचार है कि इसका पक्ष तमी उच्च एवं मद्त्त्वपूर्ण बनेगा, जब इसे अनिच्छुक लोगों 
पर लादा नहीं जायगा, वरन्‌ उनमें इसके अध्ययन के लिये प्रेरणा उत्पन्न की जायगी । 


है० खिक्षा-आयोग : कोठारी कमौशन (सुभाव और समीक्षा) 


(स) विभिन्न भारतीय भाषाओं का स्यान 
॥766 ण॑ एशटशा! [रेंज व.8णट्टएश2८5 


कआपोग की राय मै भारतीय भाषाओं का अध्ययन लिपियो के अन्तर के वाएएं 
गठित है । इसलिये प्रत्येक आधुनिक माधा का कुछ साहित्य देवनागरी और रोसतः 
लिपि मे प्रकाशित किया आय । 

आयोग ने कहा है कि स्वूलो मे भाषा की शिक्षा की नई मीति इसतिये छारः 
इक हो गई है, क्योकि अग्रेशो वा अनिश्चित काल के लिये प्रतिष्ठित सह-राजशा्श 
के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होना है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एफ़ीररण के बिरे 
एक समुचित भाषाननीति का होना आवश्यक है । श्रतः मादुभाषा को रहूल, कॉरे३ 
ओऔर उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा का माध्यम बताया जाय । विशेशविद्यातरः 
अनुदात-आपोग' यह सक्य १० वर्ष के भौतर द्ाप्त कर ले । प्रादेशिक मायाएँ, प्ररेशों 
में प्रशासन का माध्यम बना दो जायें, ताहि प्रादेशिक भाषाओं के माम्यम में पौ्ीश 
लोगों को ऊंची मौफरियों से वचित म रहना पड़े । 

आयोग ने कह्दा है कि हिल्दों के अतिरिक्त रभी आपुनिक भारतीय भागों 
का विष्यास किया जाय, ताहि एक रास्य हे दूसरे मे विनिमय के लिये इत भाषाओं 
कर प्रयोए दिया जा राहे। प्रत्येक प्रदेश मे शुद्ध ऐसे सोग हैं, जो आय भाणीय 
भाषाएँ भी जातते हैं। अतः सकृत्तों और कॉत्रिजों में आधुनिक मारतीय भाषाओं बो 
पढ़ाने की सपृदित स्यवस्था जी जाय ओर विश्दविषासयों में बी ए० और एमर* ९० 
तक ए% साथ हो आधुतिक भारतीय भादाएँ पड़ता राष्भव होता बाहिये। 


(4) अप्रेतों पर अल 
$फच्छ ०व एक 


शाप्रोष ने बलिव-यारतीय शिक्षा-साषाजों औौर विश्दविषातपों में अप्रेड़ी दो 
हो दिज्ञा हा माप्यम बनाये रखने पर ओर रिया है। अपरेदी वी पहाई (हूच रतए्ते 
ही जारी रखती बाहर । हर्बोत्तम कोट: के उनॉएदोचरजप्ययरत गौर अस्थरधिय 
पझहर के धोप-डहा्५ँ रे मिर ६ सहारविशवविद्यालए, जितमें अप्रेडी भायाललजशाद़ा 
आप्टम हों, विधलित हिए जाए हस्हें बर्नमाक दििषविध्ासयों में मे ही भुता जार 
और एतदे ए शौदोदिर दिहान का ठपा एक हवि# टिएवविदा4र हो । इज विशाल 
विशवरिदाणरों को बचाने ढे लिरे सार देख ये हे डूते हुए अभ्यापड रथे जाये और 
दे शत हाएदीर कए बह इयर $रओे छातों को अगेण २ + 

आदत ने रॉ भी बढ रिशा है हि अधिश-बारतार शरचाजां में अइबी दी 
इटका वी बाध्यक बहेदो + हृशडी मबरद टली को झाये घर कर क्फपर # दिचाए ठिरा 
दा हो इेदे जग हरे पर हुंछ हैनों कववरणा रहे हि काई आहत के है। का । 


विद्यालप-पाठय-क्रम ह्‌ 


(य) ज्ञास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन 
50705 ण॑ (]45जंत्जो ।जआाएए22६5 


आयोग ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के महत्त्व को स्वीकार किया है। 
उसने यह भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रोय झ्लिक्षा-प्रणाली मे सस्कृत विशेष अधिकार 
रखती है। परन्तु आयोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है कि संस्कृत या अन्य किसी 
शास्त्रीय भाषा को “तिमापी फामूले” भे स्थान प्रदान किया जाय। आयोग का 
बिचार है कि इस फामूले मे केवल आधुनिक भारतोय भाषाओं को हो स्थान दिया 
जाय । आयोग इस बात से सहमत है कि मातृभाषा तथा सस्कृत का एक मिश्रित 
पाद्य-क्रम बनाया जा सकता है। परन्तु जनमत इसके पक्ष मे नहीं है। अतः इन 
परिस्थितियों में शास्त्रीय भापाओ को विद्यालय-पाद्य-क्रम मे केवल वैकल्पिक विषय 
के रूप स्थान दिया जा सकता है। यह स्थान कक्षा ८५, तथा आगे की कक्षाओं 
में हो । 

आयोग सस्कृत विश्वविद्यालयों के विचार को स्वीकार नही करता है। अंतर 
कोई नवीन संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित न किया जाय । सस्दृत तथा अन्य शास्त्रीय 
भाषाओं के अध्ययन के लिये सभी विश्वविद्यालयों में, और कुछ महत्त्वपूणं विष्य- 
विद्यालयों में सस्कृत के उच्च अध्ययन की व्यवस्था की जाय । 


समीक्षा 


आयोग ने विद्यालयों भे भाषाओ के अध्ययत के बारे मे जो सुझाव दिये हैं, 
उनका मिश्रित स्वागत किया यया है, उतकी प्रशसा भी को गई है, ,और तीज््ण 
आलोचना भी । हम इन पर नीचे प्रकाश डाल रहे हैं -- 


६. ध्यावहारिक सुझाव--/]४४०ण०७। 5064707" ने अपने ७ जुलाई, 
१६६६ के अक में जिश्ला---बायोग ने व्यावहारिक त्रिमाषों फामू'ने का सुझाव 
दिया है। भातुभाषा, विश्वविद्यालव-स्तर तक शिक्षा का माध्यम होगी एवं हिन्दी या 
अग्रेज़ी और एक अन्य भाषा, जो एक आधुनिक मारतीय या यूरोपियत भाषा होगी, 
का अध्ययन अनिवाये होगा । पर यह सतुलित फ़ामूला भी राजनेतिक बाद-विवाद 
का कारण वन सवता है । पर हम इससे अधिक अच्छे फ़ामूले को कल्पना नहीं कर 
सकते हैं। हिन्दो के प्रेमियों को आयोग के इस परामझ्॑ पर ध्यान देना होगा कि हिन्दी 
के शिक्षण पर बल न दिया जाय, वरन्‌ हिन्दो के प्रसार के लिये स्वेज्छा से कार्य किया 


जाप | केवल इसी हृष्टिकोण को अपनाने से हिन्दो अपनी उचित स्थिति फो अ्राप्त 
करेगो ४” 


३. अंप्रेशो, संगोजरू भाषा के रूर मे--/“20फ८आ०घा प0/0” ने अपने 
जुलाई, १६६६ के अक मे आयोग के भाषा-मम्बन्धी सुझावों को उत्तम बताते हुए 
लिखा--/आयोग ने भाषा-सम्दस्धी विवाद को रामाप्त करने का प्रयास किया है । 


रे स्लिक्षा-आयोग : कौठारी हुमीशन (सुमाव और इमौप 


उसने इरा बात पर बल दिया कि १० वर्ष के अन्दर श्रादेशिक मायायें-विषकविद्यात: 
स्तर तक शिक्षा की माध्यम हो जायें । उसने यह भी सुझाव दिया है कि उस हा 
तक अंग्रेडी, संयोजक भाषा (770 [.8708०७६०) रहे और इसलिये इसकी दिशष 
प्रारम्भिक स्तर से दी जाम । उसने यह कहकर कि--हिन्दी को अद्विल्दों छात्रों: 
अध्ययन का अनियाये विषय ते बनाया जाय--त्रिमाषी फामू ले में संशोधत करे 
सुम्ग्रव दिया है । इससे दक्षिण के लोगो को, जिन्होंने हिन्दी को अनिवार्य बना 
जाने का विरोध किया है, संतोष होता चाहिये । इतना सब कुछ होते हुए भी बाग 
के विचार इस सम्बन्ध में स्पष्ट हैं कि अंग्रेजों सदेव सयोजक भाषा नहीं रह सके 
है और कभी मे कमी अंग्रेज़ी का स्थान द्विन्दी को देवा पढ़ेगा ।” 

३. हिन्दी के विरोध और राष्ट्रीय भाषा को आवश्यकता में सामजत्य” 
बवुफ़ 9800" ने अपने २ जुलाई, १६६६ के अंक में लिखा--'आएोग 
अतिवेदत के विवाद-य्रस्त माय का सम्बन्ध भाषा के श्रएन से है। इस प्रश प 
आयोग मे कुछ क्षेत्रों मे हिन्दी के प्रवल विरोध और राष्ट्रीय एकीकरण के विये 
राष्ट्रीय भाषा के विकास की आवश्यकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का धयाए 
किया है । आयोग का यह्द सुझाव, कि प्रादेशिक भाषा विद्यालय और उच्च स्तर पर 
शिक्षा का माध्यम हो, अद्वितीय है । जहाँ तक अश्वित भारतीय स्स्थाओं की ढात है, 
अग्रे ज्ञी का स्थान यथावद्‌ रहेगा, पर अन्त में इसका स्थाम हिन्दी के द्वारा ले लिया 
जायगा ।/ 

है... मातृभाषा : शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम---/' ४6 ॥|0079840 76" 
के ७ जुलाई, १६६६ के अद्भू मे प्रजाब के शिक्षा-विद्‌ श्रो बदतू राम गुप्त ने लिखा” 
*आयोग एस बात के लिये बधाई का पात्र है कि उसने शिक्षा के सब स्तरों १९ 
मातृभाषा को शिक्षा का सर्वोत्तम साष्यम स्वीकार किया है। आयोग्र से १० वर्ष के 
अन्दर अप्रेडी के स्थान पर अ्रादेशिक भाषाबों को अतिप्ठित करने का सुझाव देकर 
एक जंदिल समस्या का समाधान कर दिया है ।” 

४, हिस्दों का अध्ययत : एक वेकल्पिक्त विषय के रूप में - उस्माविया 
विश्वविद्यालय के उप-कुलप्ति डा० डी० एस० रेडी (0, 5. ॥7८००9)) का कपत 
है--/ प्रतिवेदन में जितनी सिफारिशों हैं, उतमें सब से अधिक रचनात्मक यह है कि 
हिन्दी कै अध्ययत को अनिवार्य न बताकर, वैकल्पिक दताथा जाय । इस सुझाव तै 
उत्त सभी आलोचना का अस्त द्वो जाता चाहिये, जो इस समय जि-्मापी क्रामूले के 
कारण दो रही है ।” 

६... विश्व-भाषाओं का शेमिक महत्व--“0000७ (क7्वाट४? ने अपने 
१७ जुबाई, १६६६ के अद्ू मे लिखा--इस भुम्याव 2028 का, कि हइने हुए सवुतो गौर 

मेँ अन्य विश्इ-साषाओं (अग्रेंजी के अतिरिक्त) को सिक्षा का माध्यम 
बनाया जा सकता है; मद्राद एंलिक सहरव है ।7 


ै 


विदयालय-पाठय-क्रम है३े 


७. संस्कृत को अवेहलना--आयोग्र ने संस्कृत की अवहेलना की है। 
उसने कहा कि कोई नया संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित न किया जाय । उसने यह 
भी कहा है कि संस्कृत-अरबी जैसों प्राचीन माषायें आठवें दर्जे से केवल यैकल्पिक 
रूप में पडशाई जायें और कुछ चने हुए विश्वविद्यालयों में इनके अध्ययन-केन्द खोल 
दिये जाये । 

आयोग के उपरोक्त विचार को निन्‍्दा करते हुए दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
संस्कृत के रीडर (२८४०८) डा० चनाना (00978) ने “८ ए४॥ण” के 
४ जुलाई, १६६६ के अद्धु में लिखा--/जिस्त व्यक्ति को भो तथ्यों का ज्ञान है, वह 
इस बात को अस्दोकार नहीं कर सकता है कि मारतीय संस्कृति मे सल्कृत ने महात्‌ 
योग दिया है। भारतीय जीवन का ऐसा कोई भी अज्ञ तहीं है, जिस पर संस्कृत का 
गहरा प्रमाव न पडा हो। भारत का अधिकांश प्राचीन साहित्य, ्स्कृत मे ही सुरक्षित 
है । आयोग ने इन महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया ।” 

४. हिस्दों को अवहेलना--आयोग ने हिन्दी की स्पष्ट रूप से अवहेलना की 
है। इस सम्बन्ध मे ''ए॥९ प्र|आ्ा5४/४७ 7।ए९४” ने बपने ७ जुलाई, १६६६ के अर्छू 
में लिखा--“बि-भाषी फ़ामू ले के अन्तर्गत शिक्षा-आयोग में अग्रे़ी और हिन्दी के 
अध्ययन को वैकल्पिक रखा है । यह्‌ सुझाव अग्रेज़ी के पक्ष बौर हिन्दी के विपक्ष 
में है। इस सभय उच्च भारतीय नौकरियों के लिये जो परोक्षाययें ली जाती हैं, उनका 
माध्यम अंग्रेज़ी है। इसलिये कोई भी छात्र अग्ने़ों की अवहेलना नहीं कर सकता 
है । हिन्दों राज-भादा तभी घन सकती है, जब उसे सम्पूर्ण देश के स्कूलों में अनिवायं 
विषय के रूप में पढ़ाने का प्रयास किया जाय ।” 

६. सशोषित फ़ापूला : राष्ट्र और संविधान के विदद--अखिल-मारतीय 
दिन्दो (!हित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, सेठ गोविन्द दास का कथन--/मैं यह नहीं 
समझ सकता हूँ कि छात्रों को पढ़ाये जाने के लिये अग्नजो को अनिवायं विषय क्यों 
बनाया जाय । में अग्रेडी या किसी भी दूसरी भाषा का विरोधों नहीं हूँ, पर इस 
सम्बन्ध में किसी तरह की शबरदस्ती नहों होनी चाहिये । आयोग ने त्रि-भाषी 
फ़ामू ले के बारे में एक सशोषन का सुझाव दिया है, जिसका अभिप्राय यह है कि 
धात्रों के लिये हिन्दी का पढ़ना आवश्यक नहीं होगा, जब कि दंघानिक रूप से 
हिन्दी राष्ट्र-भाषा है । अत- मेरे विचार से आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोषित फ़ामूला 
पूर्ण रूपए के राष्ट्र ओर संविधान के विष्ठ है ।” 

१०. अन्तर्राष्ट्रीय बश्यन्त्र से नाता--“नवभारत टाइम्स” के १ जुलाई, 
१६६६ के अछू में श्री प्रकाशवोर क्षास्‍्त्रों ने लिखा--/मारत में अनिरिचत काल 
तक अंग्रेजी को बनाये रखने को सिफारिश करके बायोग ने एक अन्तर्राष्ट्रीय परश्पत्त्र 
से नाता जोड़ लिया है। यह प्रतिवेदन चौंकाने वाला तो है हो, पर हैरानी में डालने 
बाला नही, वोकि जिपत दंग से आधोग का निर्माण क्रिया गया, उससे और अधिक 
आद्या भो क्‍या की जा सकती थो।” 


६६ शिक्षानआयोग २ कोठारी कम्रोशन (सुझाव और सभी 


(व) कला की शिक्षा तथा पाठ्य-क्रम सहयामी क्रियाएँ 
+ए अकात्बॉगा & 0०-0पत्णीजक &2007॥॥0 


आज के युग मे अन्वेषण एवं आविष्कार पर बल दिया जा रहा है। अतः धि 
सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिये अधिक भह्ृत्त्वपूर्ण है। परन्तु आज ललित-कप्त 
को हैय दृष्टि से देखा जाता है, क्योकि वे परीक्षा के विषय नहीँ हैं। पिक्षा 
कल्ताओ का अभाव सौन्दर्यात्मक मूल्यों के हास के लिये उत्तरदायी है। अतः आए 
का विचार है कि भारत-सरकार कला की शिक्षा वर्तमान थ्थिति को जाँच करते 
लिये एक विशेष समिति को तियुक्ति करे और इसके विकास के लिये समर 
सम्भाववाओ और साथनों क। उपयोग करे । देश के विश्िश्न भागों में 'बाल-भब" 
([82] 783ए५॥73) की स्थायनां को जाय॑ और इस कार भें स्थानीय समाज का [[ 
सहयोग प्राप्त किया जाय । विश्वविद्यालय-रतर पर कला-विमायों की स्पापतां रे 
जाय॑ और अनुसन्धान कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाय । ु 

सूजवात्यक अमिम्यक्ति (छोट्व/७८४ छाफृा।॑डंठ्व) के विज्ञात हे मि' 
विद्यालय मे विभिन्न प्रकार के प्रिय-कार्यों (080/८3), बाद-विवाद प्रतियोगिशर्शी, 
भाढकों क्रादि की स्पवस्या की जाय । इसके अतिरिक्त दिययासप अग्य प्रकार को रद" 
क़म-सहगामी फ्रियाओ का आयोजत करे । परस्तु इनके मायोअत में छात्रों की ४डिों 
एवं अभिरुषियों को ध्वात में रला जावे । 


समोक्षा 

आयोप मे विधालयों में जिन क्षत्प विषयों के अध्ययन री सिफारिश की है, 
उनके महृत्त्व को अस्वोक्तार महीं हिद्या जा सकिता है। आज के वैजानिक युत मे 
विज्ञान और गणित के अप्ययत की अक्हेसता नहीं की जा सती है , इतका मसल 
करके हो देश की उप्नति का मार्ग प्रधशतत होगा। हदूस के छात्रों के लिये सापाहिह 
विपयों का अध्यय्त अति आंगश्यक है। इसका अध्ययन करहे ही में समाज है 
मदृरग, समाज में झपते रपान, सामाशिक रीतियों और प्रषाजों दी आवरधरता गौर 
बपने इतलेत्पों, अधिकारों हथा उत्तरदावित्दों का ज्ञात आ्राप्ठ कर सड़गे। बारीरिक 
दिशा हमारे श्यालरों के छात्रों को रश॒हथ बवाऐेपों और (गई बनकर ही मे 
जादएिदों के कप ये देश की रहा का आर बपरे ढरघों पर थे हदें । उबयें विहिः 
मैंसदिक गु्ों ढा विदयाग करते ढे लिप कसा के शिक्षण और क्ाडूपनसयइगामों दिशाओं 
कर आयोजन अविकाये है । 

४. हाभरों तथा शासिशार्मों के पादय-ऋर्ों में विभिप्नता 

फिशतच्म्ध॑मकक मां (बट रंटकॉज कलर #०9१ ब७४ 06 


दुए शध्माव में चौपों ईगा बैटरा (570. हउब्व अप) की. अध्यक्षवा 
हे लिषुड दो हई अखिरि ने जृशचरूर्त वुझाऋ शिव] बरशि का विधाए है हि 


विद्यालय-पाठ्य-क्रम /3] 


लोकतन्वीय समाजवादी समाज मे शिक्षा वैयक्तिक क्षमताओं, दुचियों एवं मनोवृत्तियों 
से सम्बन्धित है । अत- लिय के आधार पर ऐसे समाज मे पाठ-क्तम मे विभिन्नता 
नहीं लायो ज्ञाती चाहिये । शिक्षाआयोग इन सुझावों से सहमत है, और इसीलिये 
उसने कक्षा १० तक सभो छात्रों के लिये एक-सा प्राठय-क्रम निर्धारित किया है । फिर 
भी बालकों तथा बालिकाओ के पाठ्य-क्रमो मे विभिन्नता रखने के विचार से आयोग 
ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :-- 

१. गृह-विज्ञान (प्रणता6 इशं८०००) को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 
वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाय | यद्यपि यह विषय बालिकाओं 
में अधिक लोकप्रिय है, फ़िर भी इसे उनके लिये अनिवाय॑ व बनाया 
जाय । 

२. संग्रोत तथा ललित कलाएँ भी बालिकाओं में अधिक लोकप्रिय हैं। 
अठ' इनके अध्ययन के लिये विशेष सुविधाएँ प्रदाव की जायें । 

३. बालिकाओं को विज्ञान एव गणित विपयो को लेने के लिये प्रोत्साहित 
किया जाय, और उन्हें इनके अध्ययत के लिये विशेष सुविधाएँ दी 
जाये । 

४. विज्ञान तथा गणित के लिये अध्यापिकायें तैयार करने के लिये विशेष 
प्रयास किये जाये । 


समोक्षा 


प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को विभिन्न रूपों में और विभिन्न कार्यों के लिये 
निमित किया है। अतः दोनो को उनके लिये तभी तैयार किया जा सकता है, जब 
दोनों के लिये विभिन्न प्रकार को शिक्षां की व्यवस्था हो । क्योकि यह बात कक्षा 
१० तक सम्भव नहीं है, इसलिये आयोग ने बालकों और बालिकाओं के लिये समान 
प्रादृय-क्रम निर्धारित किया है। फिर भी आयोग ने बालिकाओं छी #ुवियों झौर 
आवश्यकताओ को ध्यान में रखकर उनके लिये ग्रृह-विज्ञान, समोत प्लौर ललित- 
कलाओं के शिक्षण को व्यवस्था किये जाने पर बल दिया है । आयोग ने इनमे से 
किसी भी विषय को बनियाय॑ नहीं बताया है, पर इस बात वी आाशा व्यक्त की है 
कि यालिकायें इत विषयो का अधिक से अधिक सख्या में अध्ययन करेंगी $ ऐसा 
करना उचित ही था, क्योकि शैक्षिक अवसरों की समादता से बालिकाओं को बचित 
करना उचित ने होता । 


ब्रध्याप १० 


शिक्षण-विधियाँ, मार्ग-प्रदर्दान और मूल्यांकन 
॥74&९॥56 छरष्याप्नरए०5५, 6ए79043४८६ 
& 
#&५/&7.ए4&77057 


३. शिक्षण-विधियाँ के दोष 
0७0८७ ॥० प्रध्वक्काणड खला०का 


आयोग हमारे विद्यालयों मे प्रयोग की जाने बाली पस़िक्षण-विद्ियों के दोष ह 
अनभिज्ञ नहीं या। उसने लिखा कि भारतीय स्कूलों की दोषपूर्ण कक्षा-शिक्षण | 
विधयो, रीतियों एवं श्रक्रियाओ में सुघार करने के लिये विभिन्न कदम उठावे वे 
हैं। उदाहरणायँ--प्राधमिकर विधालयो में बेसिक झिल्षा द्वारा परिवर्तन लाते के लिये 
प्रयास किये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने गतिशील एवं क्रियात्मक शिक्षण” 
विधियों के प्रयोग पर बल दिया । एक छातक से विभिन्न प्रैमिनारों, वर्कशार्पों 
अभिनवत कोर्सों तथा समर इन्सटीट्यूटूस के माध्यम से शिक्षकों क्रो नवीन शिक्षण 
विधियों तथा उनकी शतिशीलता से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है 
फिर भी हमारे अधिकांश विद्यालयों में अमो तकः परम्परागत विधियों का अनुसरण 
किया जा रहा है । आयोग के मतानुतार इसके चार प्रमुप कारण हैं :-- 

प्रथम--पिक्षकों की निम्त क्षमता, विषय के ज्ञान का छिछलापत, तर्षा 
असतौपजतक व्यावशायिक अशिक्षण; डितीय--शिक्षण-विषियों के क्षेत्र में शेलिक- 
अनुसन्धान के विक्रास का अभाव; ठृतीय--वर्तमान शिक्षा-प्रथाली का रूढ़िबद्ध होता; 
हवा चतुर्घ-नवीन एवं गतिशील शिक्षण-विधियों के प्रधारण में अ्शाक्षक्रीय 


अधिकारियों की अतफतवा । 
हद 


शिक्षण-विधियाँ, मार्ग-प्रदर्शंव और मूल्यांकन ६६ 


२. शिक्षण-विधियों में सुधार 
पुणफाणव्णश्णां ० पृ्डलाण्ड जिलों 


आयोग ने शिक्षण-विधियों में सुघार करने के लिए तिम्नलिखित सुकाव 

दिये हैं :-- 

१. शिक्षण-विधियों मे लचीनेषत दथा गतिश्नीलता (हछमलाए शात 
.0988708फ) को स्थान प्रदान किया जाय। इसके लिये शिक्षक 
वैयक्तिक रूप से महत्वपूर्ण कदम उठायें । यदि वे शिक्षण-अ्रक्रियाओं में 
परिवतंन लाने की भावना रखते हैं, तो उन्हें ऐसा करने के लिये हढ़ता” 
से कार्य करना, चाहिये और प्रशासकीय अधिकारी उन्हें ऐसा करने के 
लिये प्रोताहन दें तथा उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान करें । 

२ प्रधानाध्यापक तथा अन्य शिक्षान्अप्रिकारी प्रयोग एवं सुधार के लिये 
उपयुक्त वातावरण का निर्माण करें । 

३. शिक्षा में गतिद्योलता लाने के लिये शिक्षकों में पहलकदमी, परोक्षण, 
तया सृ बनात्मकता के गुणों का विकास किया जाय । 

४. गयीन शिक्षण-विध्रियों के प्रसार के लिये अभिनवन पराठ्य-ऋरमों, 
वकशापो, प्रदर्शनों, 7रीक्षणो, विचार-सम्मेतर्तों, सेमितारों आदि का 
आयोजन किया जाए। इनके अतिरिक्त, फिल्म, टेलीविज्वन, रेडियो, 
रेपरिकारंर आदि का प्रयोग किया जाय । 

४, अनुसन्धान कार्य के लिये व्यवस्था को जाय । 

समीक्षा 


आयोग ने शिक्षण-विधियों मे सुधार करने का बहुत बल्म उत्तरदायित्व 
शिक्षकों पर रखा है । वे ऐसा करते के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठायें, हढता से कार्ये 
करें एवं उनमें पहलक़दमी और सृजनात्मकता आदि के गुण हो । शिक्षक ऐसा कर 
सकते हैं और वे अपने में इन गुणों का विकास कर सकते हैं । पर जित सौमाओं में 
दे प्रशिक्षण-कार्य करते हैं, उनमें ऐसा किया जाना कठिन ही नहीं बरन्‌ असम्मव है ! 
उनको योग्यता और कारप-कुशलठा को दो कसौटियाँ हैं: पहली--वे प्रघाताध्यापक 
और विद्यालप-प्रबधक को अपनी नोकरी बनाये रश्षने के लिये कितना प्रयास कर 
सकते हैं। यहाँ हम गर-सरकारी स्कूलों के शिक्षको के बारे में लिख रहे हैं, बयोकि 
हमारे देश में ऐगे हो सपूलो को सख्या अधिक है । दूसरी--उनके द्वारा पढ़ाये जाने 
वाले कितने छात्र परीक्षा मे उत्तीर्ण होते हैं । 

इन दोनों बाठों का परिणाम क्या छोता है ? कज्ञा के अन्दर अध्यापक्र उन 
विधियों का श्रयोग करते हैं, जिनसे उनके अधिक से अधिक छात्र परोक्षा मे उत्तीर्ण 
हूं।। कक्षा से दाहुर वे इस दात का भ्रयास करते हैं कि दे अपने प्रधानाष्यापक और 

से भू «4 फ़िस प्रार बन राऊते हैं। तो करा ऐसो परिस्थितियों में वे 
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शिक्षण-विधियों में सुवार करने को वात धोच सकते हैं ? यदि जैसा कि आयोगने 
लिखा है--सेमिनारो, रेडियो आदि की व्यवस्था कर दी गई, तो भी इनका शिक्षए- 
विधियों पर कोई प्रभाव नही पडेया । यदि हम उनमे वास्तव में सुधार करता बाहों 
हैं, तो हमे पहले अध्यापकों की स्थिति और परीक्षा-पगाली मे परिवर्तत करना होगा। 


३. पाद्य-पुर्तक, शिक्षक-निर्देश-पुस्तक व शिक्षण-पामग्री 
प्र९/७००७७, प्रद्याक्तश३' एए१७ & फॉत्राधांगि 
आयोग का विचार है--“एक उत्तम प्रादृय-युस्तक, जो एक योग्य शव 
प्रतिभाशाली विश्येषज्ञ द्वारा लिखो गई है मौर मुद्रण, चित्र एवं अन्य हृष्टिकोण प्ले 
उपयुक्त रूप में प्रकाशित की गई है, छात्रों को रुचियो को प्रेरित करतो है तषां 
शिक्षक को अपने काय॑ मे पर्याप्त रूप से सहायता भ्रदात करती है ) उत्तम पादृप- 
पुस्तक तथा अन्य शिक्षण-सामप्री शिक्षण के स्तरों को उच्च बनाते में बहुत ही महत्व" 
पूर्ण कार्य करती हैं ।” दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ विद्यालय के बहुत से विषयों में पाठृप* 
पुस्तकें बड़ी ह्वी निम्न श्रेणी की हैं । गायोग के अनुसार इसके कारण अपोलिखित हैं; 
१. पाठ्य-पुस्तक लिखने मे उच्च भ्रेणों के विद्वानों द्वारा अरुचि प्रवट डी 
जाती है। इसलिये सामान्यतः प्रादय-पुस्‍्तकें उन व्यक्तियों के हाथ 
लिखी जाती हैं जिनमे इस कार्य को करने के लिये उपयुक्त योग्यता नहीं 
होती है । 
२, पादय-पुस्तको के चुनाव मे बहुत-सो बुराइपों का प्रचलन है ( 
बहुत से प्रकाश्षकों द्वारा बेईमाती और घालाकी का प्रयोग हिया 
जाता है । 
पांद्य-ुस्तको के तिर्माग एवं प्रकाशन में अनुसन्धान वा ग्रभाव है| 
व्यक्तिगत प्रवाशहों दारा शिक्षत-गाइड (]लणलात्ट/ंड 0४060) ऐगी 
सह्दायक पुस्तकों का प्रकाशन गहीं किया जाता है । 
आयोग ने पाद्य-पुस्‍्तक्ों को निम्न स्थिति में सुपार करते के लिये मधोधितित 
शुकाव हिये *“- 
# है. राष्ट्रोय स्तर पर प्रादुय-्युस्तकों के निर्माण के विये एक विस्तृत 4 
क्रम तैयार दिया जाय । 
दाद्व-पुरतकों को विछते के लिये देश के ब्रविमाभानी स्यक्तियों 


श्रोश्माहित शिया जाय। 
३. “राष्ट्रीय धैक्षिक अनुसत्थाव एवं प्रशिशत परियपरं (८४77) 8 

डिस मिंदास्तरों रत शपरेशाओं के अनुसार पराह्यलुस्तडों डे निम 

के विये ढाये जिया था रहा है, उरदीं दिद्वास्ता के अनुसार अस्प दो 

में भो डिया जाय । 

धटिज्षा-मंत्रार पराटर-पुस्तँ्डों के नि्मोग ढापे को सारैजविद शेर 4 


ः हरि. >रगक- 


२ 
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६ 


१०. 
११. 
१२. 


१३. 
श्र 


१. 


१५. 


१७. 


कार्य स्वीकार करे और उसको कार्यान्वित करने के लिये एक 'स्वायत्त- 
संगठन (#ए०॥०४०॥००६ 0/8शगाट8४००) की स्थापता करे । यह 
सगठम इस कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर करे । 

प्रत्येक राज्य में पादुय-पुस्तकों के निर्माण के लिये एक विशेष समिति 
की नियुक्त वी जाय । 
पाद्य-पुस्तको की तेयारी तथा मूल्यावन करना--राज्य के शिक्षा-विभाग 
का दायित्व हो । 

शिक्षा-द्षिमाय पुस्तकों की बिद्नी के कार्य को छात्रों के सहयोगी भण्डारो 
की सौंपे । वह इस कार्य को स्वयं अपने हाथ में न ले। 

पांदूय-पुस्तकों के संशोधन एवं सुघार के लिये एक पृथक्‌ समिति का 
निर्माण किया जाय । 

प्रश्येक विषय में हे या ४ पुस्तकों को अल्ताबित किया जाप, जिससे 
विद्यालयों की इुनाव करने भा बवसर प्राप्त हो सके । 

पाद्य-पुस्तकों कै लेखकों को उदार पारिधमिर दिमा जाय । 
पाद्य-पुस्तकों का उत्पादत-कार्य लाम-हानि के आधार पर न सलाथा 
जाप । 

विभिन्न स्रोतों से प्राष्डुलिदियों को प्राप्त किया जाय और ध्यावयाय्रिक 
छोगो हा शिक्षरों द्वार उनका चयन किएा जाय एवं स्वीहृति दो 
जाय । 

शिक्षक-गाइट तथा अन्य शिक्षण-सामग्री पाद्य-पुस्तवों की प्रूर्ति करें। 
प्रत्येक श्रेणी के विद्यालपों से शिक्षण-सामप्री तथा साजन्सज्जा हो 
स्यूनतम सूची तैयार करायी जायें और उनको समस्त स्लामग्रो प्रदान 
करने के लिये महृतत्वपूणे कदम उठाये जायें । 

शिक्षा-विभाग अखिल मारतीय रेडियो से सम्पर्श स्थापित बरके रेडिपो- 
प्रभारणों द्वारा विभिन्न पाठों दे अध्यापत जी अ्यवस्यां करें। इसके 
अतिरिक्त, शिदाशी शी राह्मायता के लिये पराउ-योजनता सम्बन्धी नियमों 
एवं ब्यवहारों, विभिन्न दिक्षण-विधियों के आशश्यक हत्दों दषां उनके 
प्रयोग की विधियों आदि पर भी रेडियो-अ्सारणों का आधोजन किया 
जाए ६ 

शिक्षा मितम्यंयों शिक्षण-सामप्री तथा स्थानीद परिस्थितियों द्वारा 
प्रदान बी गई दस्तुओं के अनुसार कार्य दरने तथा उन, पर आस्था 
एसचने के लिये प्रशिक्षित डिये जायें 

अधिक मेंहरो शिक्षण-साप्रप्री वो आस-पास दे सद विदयातद मिलवर 
खरोह में और उसके उपयोथ से छाम उदार ॥ 


श्ग्र शिक्षा-आयोग : कौठारी कमीशन (सुझाव और हरी) 


समोक्षा 

आयोग ने हमारे विद्यालयों में पड़ाई पाने वाली पुस्तकों के बारे में जो हम 
घिखा है, वह अक्षरश सत्य है। वे लिसाई, छपाई, कायज्--सभी ह्टिको्ों है 
निम्नकोटि की हैं । इसका एकमात्र कारण है--भ्रष्टाचार, जो कुछ रामप से रिक्ञा डे 
होत्र में भी दिसाई देने लगा है। सराब पुस्तक पढ़ाने के सिये छुत सो जाती हैं हर 
अच्छी पुस्तकों को ओर घ्यात भी नहीं रिया जाता है। यह इस बात का जोप 
जागता सबूत है कि पुस्तकों के चुनाव का आपार--उनकी श्ोष्ठता नहीं है, गए हुए 
और ही है | प्रकाशक सराद से सराब कांयज पर छाराब से रारार ए हू पृरतर 
को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचते हैं। सद वस्तुओं के मूल्यों पर साफ़ाएरी 
अंबुद्य है, पर पुस्तकों पर नहीं है । ऐसा कपो है ? इसका उत्तर हमारे पास हो ै 


महीं । 

पुस्तकों की इरा स्न्नाजतक हिथिति से खुधार तिया जाता आवश्यक है। रे 
सुपार आयोग के सुझावों शो अपता कर हिया जा सहता है। अतः यह आशरड रै 
कि इश दिशा में कदम उठाये जाये । 

४ मार्ग-प्ररश्षन और रामृपदेशन 
दकशा०श०८९ 6 (००कश्ला।त2 

आयोग का दिद्वार है हि मायग॑नप्रदर्शश तथा समुपरेशग को दिशा हा एक 
भाषज्पर अर स्वो हर रिया जावे । पहँ सभी बातर। हे लिये हो । इतर उप 
उतहो समप-समप पर अपने वि्॑यां एवं स्पब६बापनां (80)ए.आवल्‍्ताठ) को विधा 
ढरने में सहारता प्रशन करता हो। आपोग ने शा के शिक्निक्न हतरों पर इस 
शम्मस्प में ऋएलिखित सभााद एप है +-- 

(मे) प्रावतिक्त श्तर पर साप-ग्रशर्शस 

(एब्यं34७<४ # (479 53]9% 
ब्राइमिंक दिघाफद को विम्वतम #इल्ना में मार्गवरांव देगा प्रारा॥ 
दिया शाए $ 
, अादायक विधापरों को लक्ाः अधिक होते के राउण जत् पृपर 
अदकरडा हा + बहुत हर कै। बा उड़े कषितका का अदिताज बाण 

है बाते दर्ज अडइलरें बाएं ते अइतत कराया बच । 
नल ३९ को आह एड विदश्ररए की अर 7 जे) ता व? छल है विवश 
कब्र) हे फल हु झापरा बार + 
के. हाफइ रटटिजइ! मे बिग 6काहर4ीतक चइव कब ((कहाफ+क 
६ मर चर बाए/ बच कक आह + 
बे ब्टापचल रत के ६ूहै बट दिख व छिड! २९४ ॥ 


के: 


हक सिर 
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६. छात्रों तथा उनके अभिमावको का आये को शिक्षा के लिये विषयों का 
बआुनाव करने में सहायता दो जाय ॥ 


(थ) भाष्ययिक स्तर पर मां-प्रदर्शन 
एणं037०६ # ॥86 560ए०70379 5/श्टर 

इस स्तर पर मार्गे-प्रदर्शय छात्रों को रुचियो एवं योग्यताओं के विकास में 

सहायता प्रदान करे । माध्यमिक स्तर पर भा॑-प्रदर्शन प्रश्न करने के लिये 
अधोलिखित व्यवस्था की जाय :-- 

१. सो माध्यमिक स्कूलों के लिए न्यूनतम मार्ग-प्रदर्शक कार्यक्रम तैयार 
किया जाय । 

२. १० भाध्यमिक विद्यालयों कै लिये एक परामश्ंदाता (000०) 
नियुक्त किया जाय । परन्तु विद्यालय के शिक्षक परामझदातां को मार्ग 
प्रदर्शन के सरलतुम कार्यों मे सहयोग दें ॥ 

३. प्रत्येक जिले मे कमर से कम एक विद्यालय में मायं-प्रदर्शश का विस्तृत 
कार्य-क्रम सचालित किया जाय, जो उस डिले के सब विद्यालयों के 
लिये आदर्ण हो । 

४. भाध्यमिक विद्यालयों के सभो शिक्षकों को प्रशिक्षण-काल था मेवा-काल 
में मार्गे-प्रदर्शश को घारणा से अवगत कराया जाय । 

४. उपरोक्त कार्य में सफलता श्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण-विद्यालयों में 
योग्य तथा उपयुक्त शिक्षको की तियुक्ति को जाय । 

(स) सामान्य सुझाव 
दश्णधात :९००एल्‍शारेब009 

भार॑-प्रदर्शन सौर समुपदेशन के बारे में आयोग ने तिम्नलिखित सामान्य 

सुझाव दिये हैं :-- 

१. भारतीय परिस्थितियों में मार्य-प्रदर्शत से सम्बन्धित समस्याओं पर 
अनुसंघान कार्य कराया जाय । 

२. मार्ग-प्रदर्शन सम्बन्धी साहित्य तैयार कराया जाय । 

३. मा्ग-प्रदर्भन कार्य करने वाले आ्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भ्रदान 
करने के लिये प्रशिक्षण कलिजों तथा माग॑-अदर्शत ब्यूरो द्वारा व्यवस्था 
की जाय । 

समीक्षा 

आयोग के मार्ग-प्रदर्शश और समुप्देशन सम्बन्धी सुझ्थादों मे बहुत काफी 
वॉछनीयता है । से कार्य प्राथधिक स्तर से ही किये जाने चाहिये, जिससे छात्रों को 
अपनी योग्यताओं के अनुसार उचित दिशा में आगे बढ़ते और सफलता प्राप्त करते 


पिच इगीाह (गुकपर वर कप 





हश्र विक्षा आदी 


से हकपला विर मत्रे + छाजो को के भो जोपर बोर जवार हा को हररपव 
और ए के उकके द॥काक जो इरशिरद / उपये ये छोड़) दे इ/४ हक इक के 
प्रश्र इररे की दोप्रडट करों रच हैं ॥ जप बंध हि हापोह वे वित'वू हह 
हषरों के दिदयापरों थे इसहरे गपुदित ख्यशेत्थः हर बारे) हए हे पाक कर 
हे करने टु॑इ दरा|यरशाशर रचा डपर अखाबब है, इतर जजक! को व हु का। 
मे दण्ड दु्च हुए कर) रेफर अपपरक है । 
ए धृरात्ा 
हैं रकटेएज कम 


आदर कर विच'ए है हि शु्प/हर देह कक पृहिएर है हो कि बट 
दनसल ह>8>र) क+ ७क बड़ाजटुचं अब है । हप (हल हे केश बे इतने ४४ $ 
छ१३ भक्त है । झतए५कतर ककड़र ४९ इच्टपत्र को धुत कंचरर टिलक वि हे 
हंए्‌र प्शोर दृत्ककर है पर१ हद 77% तप ४ रह ह आहत के हो गपू ये करी ४ 
बहु 75९ हार भा करत है। पृल्टाजज दो हैहक्कर ((घैैतच ४९ हैं $ ४ 
है. (१३ 7९ 4 हक टिलाइर नथ॑ स्टार के विशाक के फिकइ मैं इप तल 77५ 
(7३ कक 4ै)क ४५३१ ।३4त्रीह, ३ ड्रररइ (२७६७७ कक ध्व१7"/* 
दज आाहधै+ कडह जे चुशशटरुक के लिए पिकक पटक) को हूं क2ण् का 
औतहर है, |॥+% ७ क(5 4 (४.१ का 8क 7 है बक है / 27:83 ५१ ३ 7/१४ 
शुष्ता३ * है 0४ ७क ७7 !१३०३७७ २7३ है [प बावन हे सिल्क १३ 
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७. विद्येप जाँचों (८५७) के आधार पर प्रतिभा की खोज, छात्रवृत्ति या 
योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायें । 

८. बाह्य परोक्षाओं के प्रश्तगत्रों में प्रश्तो को वस्तुनिष्ठ (06८२०) 
बनाने का प्रयत्त किया जाय । 

£, कुछ प्रयोगात्मक विद्यालयों (£59८४7४7९०५॥। 509००॥$) की स्थापना 
को जाय । इत विद्यालयों को अपना पाद्य-क्रम बताने, अपनी पाढ्य- 
पुस्तकें निर्धारित करने, मूल्यांकन के लिये अपनी रीतियो का प्रयोग 
करने की स्वतत्न॒ता दी जाय । इन विद्यालयों को स्वय कक्षा १० की 
समाध्ति पर परीक्षा लेने का अधिकार दिया जाय मोर “राज्य विद्यालय 
शिक्षा-परिषद्‌' (5ल्‍8/४ 80270 ० 8०0००। 86908॥00) इन विद्यालयों 
की सिफारिश पर छात्रों को प्रमाण-पत्र प्रदान करे । 

१०. आन्तरिक जाँच ((शछव /5७८५४॥८४() व्यापक हो | इसके द्वारा 
बालकों के सभी पक्षों का मूल्याकन किया जाय । बाह्य परीक्षाओं के 
साथ-साथ, आस्तरिक जाँचों को प्रमाण-पत्र प्रदान करने का आधार 
बनाया जाय । 

११. आस्तरिक जाँच करते समय विभिन्न रोतियाँ-निरीक्षण (005९:५४00), 
शिक्षक-निर्मित जाँचों (ए८४०८:००१४३४८ ८७७), मौलिक परीक्षाओं, 
प्रयोगात्मक परीक्षाओं, मनोवृत्तियों, रचियो, योग्यताओ आदि को जाँचने 
के लिये विभिन्न प्रमापीकृत जांचों (50300970/7०0 ८४५) का प्रयोग 
किया जाय । 

समीक्षा 


हमारे विद्यालयों मे प्रयोग की जाते वाली मूल्याकत को विधि बति दोषपूर्ण 
है । प्रश्न-पत्रो में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर निवनन्‍्ध के रूप मे लिखने पढ़ते 
हैं । यदि किसी छाप्र ने इन उत्तरों को किसी प्रकार पहले से तंयार कर लिया है, 
तो उसे मच्छे अक मिल जाते हैं--भले ही उसका ज्ञान उस छात्र से कम हो, जिसे कर्म 
मिलते हैं । वास्तविकता यह है कि कम था अधिक अक मिलना--परीक्षक और उसकी 
इच्छा पर निर्मर हांठा है। अत. जैसा कि आयोग ने सुाव दिया है--इस परीक्षा 
प्रणाली में परिवर्तत किया जाना और प्रश्न-पत्रों को वस्तुनिष्ठ बनाना आवश्यक है। 

आयोग के सचित अभिलेख और आंतरिक जाँचन्सम्बन्धी सुझाव अत्युत्तम 
हैं। इन लेखों से पह ज्ञात हो सकता है कि छात्रों की अन्य क्षेत्रों मे क्या योग्यतायें 
है ॥ आतरिक जाँचो से दो लाभ होगे--+ १) छात्र पूरे वर्ष परिश्रम से अध्ययन करेंगे। 
(२) इसके अतिरिक्त, उन पर शिक्षक का अधिक प्रभाव रहेगा, जिसके फतस्वष्तप दें 
अनुशासनहीनता के अपराध कम करेंगे । व्यादसायिक शिक्षा-सस्थाओं मे आतरिक 


जाँचो की पद्धति है। यहो कारण है कि उनके छात्र अनुधासनद्वीनता के बडुत हो कम 
काये करते हैं । 


१०६ सिक्षा-आायोग : कोठारी कमीशन (सुकाव और रामीक्षा) 


प्रयोगात्मक विद्यालयों का सुझाव अति उच्च कोटि का है, पर इसको कार्चा 
स्वित करने में कुछ समय लगेगा । कारण यह है कि ऐसे विद्यालयों की स्थापना सरत 
नहीं है | इनके लिये कुझल प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक, योग्य शिक्षकों, उपग्रुक् 
झिक्षण-सामग्री और सबसे ऊपर बहुत काफ़ी घन की आवश्यकता होगी / अतः जब तक 
इन सब चीडो को जुटा न लिया जाय, तब तक इन ह्कूलों को स्थापना की बात न 
सोची जाय | 

६. प्रतिभा को खोज एव उसका विकास 
$इलडा्ला 407 वश्रांता! & 5 एलसशे०फपला। 

आयोग क। विचार है कि राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे योग्य एवं प्रशिक्षियँ 
मानव-शक्ति (१/४0-9०७८) की बहुत कमी है। यह राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग 
में बहुत बडी बाघा है । वस्तुतः हम बाधिक दृष्टिकोण से निर्धन हैं, परन्तु प्रशिक्षित 
बुुद्धिजोवियों के क्षेत्र मे आषिक दृष्टिकोण से भी अधिक नियत हैं। हमे छाएइहेश 
(ए/४/८१८४४) के इन शब्दों से सर्दक थिक्षा प्रदण करती चादिये--''आधुलिक बुग मे 
यह नियम निरपेक्ष हैं कि यदि कोई प्रजाति प्रश्चिक्षित बुद्धि को मास्यता प्रदान नहीं 
करती है तो वह स्वय को विनाश हो ओर ले जा रहो है ।” अतः हमारे लिये यह 
आवश्यक है कि भारतीय जनता में छिपी हुई श्तिभा को शोज को जाय. और उसये 
बिकास के लिये महत्वपूर्ण कर्म उठाये जायें । इस सम्बन्ध में आयोग ने मधोवितित 


सुम्यव दिये :-- 
प्रत्येक बालक एड बालिक के लिये ५ वर्ष की उत्तम एवं प्रभावशारों 


१ 
प्रापमिक शिक्षा को स्यवस्था की जाय, भिससे प्रतिभा की श्ोज के लिये 
अवसर प्राप्त किया जा सके । 

२. प्रतिमी की खोज के लिये विभिन्न विफयी में प्राप्प अंफ्रो को आपार 
ने बताया जाय, वरत्‌ बासकों के विशेष गुणों एवं श्रतिमाओं की सोज 
हे पिये विभिन्न जाँचों एवं रौतियों हा प्रयोग किया आय। इगहे 
अतिरिक्त, विशेष हवियों एवं वृत्तियों को देखा जाय । 

३... प्रतिमा वी शोज के बाई उसे विकास के लिये विभिन्न बाय क्रमों का 


उिर्माण शिया जाप; यथा-- 
(0) अ्येक्त श्तर वर अविभाशातरी बाली के लिर धछातहू्तियों की 


अयदकया ह। जटय / 

()े दतिसायालों कालफों जी प्िज्ञा ढो ब्यदाया उत्तम विधा एं 
उत्तम शिक्षकों के अषोत रखी जाप । 

(७) हऋतिमांधामी दाकों के लिए सपुद् कार्य॑रमों का विश ढिया 

न] रत शट्टाफदा के धरिजगाती छात्रों है सिर दर्मों हो दु्टियाँ में 
हू गया ६ बालाई है दाप॑ रस का असरोजस दिया जाव, तब 
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उनको अध्ययन करने के जिये शिक्षकों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला 
आदि की विशेष सुविधाएँ प्रदान को जाये । 

(५) प्रयोगशालाओं, अजायदघरों तथा अन्य स्थानों का निरीक्षण कराने 
के लिये सुनियोजित पर्यटनों को व्यवस्था की जाय । 

(श) प्रतिभाद्याली छात्रों को उन व्यक्तियों के सम्पर्क में लाथा जाय, जो 
विभिन्न प्रकार के कार्यों मे सलग्त हैं। इतके सम्पर्क में आकर 
छात्र विभिन्न कार्यों मे अपनी रुचियों एवं पसन्दगियों का निर्माण 
कर सकगे । 

(४०) उन प्रतिभाशालों छात्रों को आवास की सुविधाएँ प्रदान की जायें, 
जितके घरों का वातावरण उपयुक्त नहीं है | 


समीक्षा 


आयोग ने प्रतिभा की खोज और उसके विकास के सम्बन्ध में जो मुझाव 
डिये हैं, उतकों मान्यता दी जादो अति आवश्यक है। कारण यह है कि आज हमादे 
समाज के रूप कद परिदत॑त हो रहा है। वह दासता को बेड़ियो को काटकर स्ववत्ता 
के पथ पर अप्रसर हो रहा है । वह समाजवादी समाज को स्थापना के प्रयात्त में 
संलग्न है। बह कृषि-प्रधात देश न रहकर ओऔद्योगीकरण को ओर बढ़ रहा है। इन 
परिस्थितियों से विभिन्न क्षेत्रों के लिये प्रतिमाशाली व्यक्तियों की आवश्यकता है, ऐसे 
व्यक्तियों की आवश्यकता है जो प्रत्येक क्षेत्र मे नेदृत्व कर सकें । यह तभी सम्भव है, 
जब बालकों वी प्रारम्भिक आयु से ही उतमें निश्चित प्रतिभा शो खोज को जाय बोर 
उसकी शोज करके उसका विकास किया जाय । यह किस प्रकार किया जा सकता 
है--एसके विषय में आयोग ने स्यापक सुझाव हिये हैं ॥ उनके अनुसार कार्य करके 
हम अपने काये में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 


७. विद्यालय-भवन 
80०० छ8जा%ड 
आयोग दा दिघार है कि विधालय-भवनों की वर्तमान श्विति बड़ो असंतोप« 
अनेक है ॥ अत, उतोेः गुपार के लिए आवश्यक कदम उठापे जायें। इस सम्बन्ध में 
आयोग से तिस्नांबित सुझाव दिये “-- 
है छात्रों दी बढ़री हुई संझ्या रो घ्यात से रखकर विदालय-भवरों का 
विस्तार और भये भवतों रू निर्माण क्या जाय 
ह ३. केर्ट हथा राज्य के अजटो में दिद्यालय-भषन्नों के निर्माण के लिये अधिक 
५ घनराशि तिर्ारित की जाद 
। ३. ब्यकतिगा विधालपों को भरतों के तिर्मात के लिये उदार अदिह 
सहायता दो जाव | 
हे. भवनन(्माणि रे ब्रव से बमो को जार ॥ 


हैरु८ शिक्षान्थ गेग : कौझरी ढुमीयन (वुसाव और समोशा) 


प्रापीच क्षेत्रों मे शि्वासय झवर्नो के निर्माण के तिये सयावीर सतोज 

का सहयोग ब्राष्त हिया जाय । 

६, दहूरी क्षेत्रों पे मदत निमनि-कार्य में उठी सथात पर द्वाष्त सामदी का 
प्रयोग शिया आय ! 

७, प्रत्येड् राग्य में भवनों के निमण्ि-कयय का निरीक्षण बरते के वियें 

(प्वद्यानमवन विक्राग स्ूदे (000९७७००5! एणावतड 0860 /॥60 

06०णूग] की स्पापना सा्जलिड विमणिजाय॑ विभाग (2एश/6 

'४णांऊ ऐच््आफव्ता) के अल्तगंत्र ढ्री जाय, जो शिक्षा-विमार्ग के 

साप गाय॑ करे । 

८. ऐसा ही समृह राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हिया जाय, जो राश्यों के 
समूहों के कार्यों मे समस्वय स्थापित करे । 

है. (पिक्षा-भवन विकास समूदू' द्वारा मितस्यप्री उपायो को स्लोज की जाय, 

जिससे कम व्यय में विद्यालय-भवन का निर्गाण किया जा सके । 


प्र 


शामोक्षा 

हमारे देश मैं विद्यालय-भवनों को समस्या बहुत जटिल है, जिसके कारण 
शिक्षा-प्रसार के मार्ग में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है । देप में 
केवल ३० श्रतिशत विदालय-भवन ही ऐसे हैं, जिन्हे उपयुक्त कहा जा सत्ता है । 
शेष सभी विद्यालय किराये के मकानो और इनसे भी अधिक अनुपयुक्त स्थानों मे चल 


रहे हैं। 
उपरोक्त परिस्थिति मे विद्यालय-भवत्ों का नवतिर्माण अति आवश्यक है 
इसके सम्बन्ध में आयोग ने दो ठोस सुझाव दिये हैं * (१) केर्द और राज्य के बजटों मे 
विद्यालय-भवनों कै निर्माण के लिये अधिक धनराशि का निर्धारण, और (२) गैर 
सरकारी विधालय-मवनो के निर्माण के लिये उदार आधिक सहायता । ये दोनो सुकाव 
हैं तो अच्छे, पर क्या केन्द्र और राज्य-सरकारें विद्यालय-भवनो के लिये हाथ खोलकर 
धन दे सकेगी ? इसमे बहुत सन्देह है! अच्छा तो यह होता कि आयोग विद्यालय" 
अवनों की समस्‍या का समाधान करने के लिये परारि-विधि (50 8860) का 
सुझाव देता । इससे एक द्वी विद्यासय मे दूने छात्रो को शिक्षा देने का कार्य सम्मव हो 
जाता १ 
८. कक्षा का आकार 

इछ8 ग॑ टॉक 
आयोग ने लिखा है कि हमारे देध में बहुत समय तक कक्षा में केक्‍ल उतने हीं 
(त्रों को रहना असम्भत होगा, जितने कि होने चाहिये । कारण थह है क्रि पढ़ने 
बातो की संध्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और हमारे पास इतने दियासयर 


शिक्षण-विधियाँ, मा्ग-प्रदर्शन और मुल्यास्‍्व श०६ 


भवन नही हैं । इस बातो को ध्यान में रखकर आयोग मे कक्षा के आवार के बारे मे 
निम्नलिखित सुमाव दिये हैं --- 
१. निम्त प्राथमिक स्तर की प्रत्येक कक्षा मे ४० से अधिक छात्र भर्ती न 
किये जाये । 
२ उच्चतर प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्तरो की प्रत्येक कक्षा में ४५ 
से अधिक छात्रों को प्रवेश भ दिया जाय । 
३. उच्चतर माध्यमिक स्तर की प्रत्येक कक्षा में ४० से मधिक छात्रों को 
न रखा जाय। 


समीक्षा 


जैसा कि आयोग ने लिखा है--वर्तमाव परिस्थितियों में कक्षाओं मे छात्रों को 
सहूषा में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है । इस समय प्रत्येक शिदाक को औसत रूप में 
एक कक्षा मे ३३ छात्रों को शिक्षा देनी पडती है $ अनेक पाश्चात्य देशो मे प्रति श्लिक्षक 
को शिक्षा देने के लिये कुछ समय धूवें ३३ से कही अधिक छात्र थे। उदाहरणाय-- 
१६२२ तक इगलैड मे प्रत्येक कक्षा मे छात्रों की सख्या ६० तक थी। १६३२ तक 
इटली में भी यही सरुषा थो। राष्ट्र सघ ने चीन के प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं 
के लिये ६० छात्रों को सिफारिश की थी। 

आयोग के सुझावों को भात्यता देकर और उपरोक्त देशों के उदाहरणों का 
अनुकरण करके मारत मे भी प्रत्येक कक्षा में छात्रों की वृद्धि की जा सकती है । 
इससे विद्यालय-भवनों के अभाव की समस्या का बहुत बढी सीमा तक समाघान हो 
जायगा ओर देदा के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से बंचित नहीं रहेंगे ॥ 


अध्याय ११ 


विद्यालय-द्विक्षा : प्रशासन और निरीक्षण 
50700; #0ए702&7 0४ : &09थश्राशझरफऊ4ा70४ 
दि 
डएएश्खशडा0ठफ 


इस अध्याय में आयोग ने निम्नलिखित चार बातों पर प्रकाश शाला है, 
जिनफा वर्णन हम क्रमशः करेंगे *--- 
१--सावंजनिक शिक्षा को सामास्य विद्यालय-पद्धति 
२--विश्वालय-सुधार का राष्ट्रव्यापी कार्य-क्रम । 
३--निरीक्षण । * 
४--प्रशासन और निरीक्षण सम्दग्धी सामान्य सिफारिशों । 
१. सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य विद्यालय-पद्धति 
(ए०फाणणय 500०0 59500 ण॑ एक्ट उ70ए2८३(०० 
आयोग का विचार है कि प्रशासन और निरीक्षण की पद्धतियाँ उचित और 
सद्दानुमूतिपूर्ण होती चाहिये । यदि ऐसा है, तो शिक्षान्सुधार के कार्य को गति प्रदान 
की जा सकती है । इस सभ्य भारत में प्रशासव और निरीक्षण की ऐसी पद्धतियों का 
वृर्ण अमाव है ॥ इस अमाव को द्वूर करने के लिये सावंजनिक शिक्षा की सामान्य 
विध्यलय-पढ़ति वी स्थापना की जाय । इस पद्धति मे सब राजकीय विद्यालय, स्पातीय 
सह्याओं द्वारा स्थापित सभी स्कूल ठया सभी सहायता-प्रप्त विद्यालयों का समावेश 


द्वोगा । 
क्षय आयी ने कॉमत स्वृसन्पढ़ति! के तिर्माण के लिये अग्रतिलित उपायों को 


काम मे लाते के लिये गद्टा है २5 
(० 


विद्यालय-पिक्षा । प्रशासन गौर विरीक्षण ११६ 


१. विभिन्न प्रवन्धकों-सरकार, स्थानीय अधिकारी तथा व्यक्तिगत 
अवस्धक--के अधीन कार्य करने बाते शिक्षकों कै बीच जो भेद-माव 
प्रचलित है, उसे समाप्त किया जाय । 

२. चतुर्ष पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रायमिक स्तर के बालकों से फीस 
न ली जाय । 

३. पंचम पंचवर्षीय भोजता. अन्त तक निम्न माध्यमिक स्तर को फीस 
समाप्त कर दो जाय । 

४. सभी विद्यालयों द्वारा उत्तम शिक्षा के लिये न्यूनतम आवश्यक परि- 
स्थितियाँ प्रदान की जायें । 

५. सरकार का यह दायित्व है कि बह सहायता-“अ्राप्त व्यक्तिगत विद्यालयों 
वा निरीक्षण करे | यदि कोई विद्यालय उपयुक्त ढग मे सचालित नहीं 
क्या जा रहा है, तो वह या तो उसका प्रबन्ध स्वय अपने हाथ में ले 
ले या उसे बन्द कर दे । 

६. व्यक्तिगत विद्यालयों की प्रबन्ध-समितियों मे शिक्षा-विभाग के प्रतिनिधि 
रखे जाये। 

७. ग्रैरन्‍सरकारो विद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्ति, उनका वेदन एवं 
उनसे हम्बन्धित सभी अन्य बातें सरकारी विद्यालयों के दिक्षकों के 

समात हो । 
समीक्षा 


देश के लिये साधास्य विद्यालय की पद़ति बहुत शामप्रद सिद्ध होगी | आज 
देश में जो विभिन्न प्रकार के स्कूल दिलाई दे रहे हैं, उतका अन्त हो जायगा । देश के 
समी बच्चों के लिये एक ही प्रकार के स्कूल होगे । किसी को क्रिमी विशेष प्रकार के 
स्कूल मे शिक्षा प्राप्ठ करने का अधिकार नहीं रह जायगा । फलस्वरूप सबके लिये 
शिक्षा प्राप्त करने के अवसर एक-से हो जायेंगे । 

प्राथमिक स्तर औौर निम्न भाध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निःशुल्क होने से 
शिक्षा का प्रसार अति तोब्रगति से होगा । वरिणामत (४ वषे की आयु तक के समी 
बच्चे छनिवायें रूप से शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे । 

सामान्य स्कूल-प्रणालो में सभी विद्यालयों को स्थिति प्राय एक-सी होषी, 
क्योंकि जो विद्यालय उचित ठज्ञ से सचालित नहीं किया जा रहा होगा, उप्तका कायें- 
भार सरकार स्वयं अपने ऊपर ले लेगो। ऐसी दशा में सब विद्यालयों का महत्व 
समान हो जायगा और छात्र कुछ विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिये लालायित 
न रह जायेंगे 

सामान्य स्कूलों वी स्थापना से शिक्षकों को स्थिति बदल जायगो, कयोंदि 
गर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को वे सभी सुदिधाएँ और अधिकार प्राप्त हो जायेंरे 
जो सरकारी स्पूलो के अध्यापकों को प्राप्त हैं। 


१8२ खिक्षा आयोग : कोठारी कमीशन (सुझाव और ए! 


सामान्य छूल अ्रणाली के घुकाव की जितनी ही प्रश्न॑त्ता की जाय, वर 
पर हमे इस वात का निश्चय हो गया है कि अब इस अणाली को देश में ए' 
नहीं मिलेगी । कारण यह है कि शिक्षा-मत्रो डा० ऐेस की अध्यक्षता में आयोडि 
मीटिग में यह निश्चय किया गया है कि ह्ामान्य स्कूलों का शिलास्यास %र' 
कार्य राज्यों पर छोड दिया जाय । साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है ड्रिभ 
माध्यम से शिक्षा देने वाले पब्लिक स्कूलों को य्धादद चलने शिया जाय !* 
आयोग के अनुसार सावंजनिक शिक्षा की सामान्य विद्यालय पद्धति दी स्थापत 
जानी आवश्यक है, तो प्रब्लिक स्कूलों के श्रस्तित्व का अइन ही नहीं रह * 
है । फिर उनको शिक्षा-तत्रों द्वारा--जों आयोग के सदह्य थे, चिंए जोवत 
आशीर्वाद क्यों दिया जा रहा हैं ? 


२ विद्यालय-सुधार का राष्ड्रब्यापो कार्य-क्रम 
करज्ागा-शि०6 07०ड्रान्रणह8 ग 500०0 वफ़्गराणकाथार 


आयोय ने लिखा है--“स्कूल स्तर पर शिक्षा के स्तरों में सुधार करते 
विचार प्ले विद्यालय-सुघार के राष्ट्रब्यापी कार्य-क्रम का विकास किया जाय, हि 
ऐसी दक्काओ का तिर्माण क्रिया जाय हि प्रत्येक विद्यालय उतर सर्वीत्तत प्ररिणार्मो 
आप्त करने के लिये निरन्तर प्रयास करे, जिनको वह प्राप्त करने के योग्य है।" 
विद्यालय-सुधार के राष्ट्रव्यापी कार्य-क्रम को कार्यीस्वित करने के लिये आर 
में विम्तलिखित सुझाव दिये हैं :-- 
१, प्रत्येक विद्यालय को एक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाय, ् 
उसे अपनी गति से उन्नति की ओर बढ़ने मे सहायता दी जाय ! 
२. भौतिक साधनों के बजाय मानव-साधतो पर बल दिया जाम । 
३. स्यूनतम प्रस्तावित स्तर तक सब विद्यालयों को उन्नत बनाया गाय 
४. अगते १० थर्षों में प्रत्येक खण्ड में कम से कम १० प्राथमिक विद्यालः 
और १ सेकेंडरी स्कूल को उन्नति की सीमा पर पहुँचा दिया जाय। 


समीक्षा 
पिछले कुछ वर्षों में हमारे विद्यालयों का शिक्षण-स्तर बहुत काफ़ी गिर गया 
॥ अतः उसको उन्नत करने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है । 
विशार ऐ प्रेरित होकर आयोग से विद्यालय-सुधार के राष्ट्रब्यापी कार्य-क्रम के बारे 
में सुझाव दिये हैं। शिदा-स्तद का उन्नसन करने के लिये इस कार्य-क्रम को भारत 
ड्ल्या जाना बहुत आवधयक है। 
औण्ड्रण्श॑ 23, 4967. 


.. हु सांग्र॑मा परशव्क 


विद्यालय-शिक्षा ; प्रशासन घोर निरीक्षण ११३ 


३. निरीक्षण 
50फथणांञ०क 


निरीक्षण के कार्य को आयोग ने दो स्तरों मे बाँटा है--(अ) राज्य-स्तर पर 
शिक्षा विभागो द्वारा, और (ब) जिला स्तर पर। 


(मर) राश्य-स्तर पर निरीक्षण 3 50एथककांजणा ॥। 506 ।शल 


आयोग ते लिखा है कि प्रत्येक राज्य के शिक्ष-विभाग दोक्षिक मामलों के 
सम्बन्ध में प्रमुख साधन हैं । अतः उनको अधोलिखित बातो के लिये उत्तरदायी होना 


चाहिये 
१ 


विद्यालय-युधार के कार्य-क्रम का विकास एवं उसको कार्यान्विति :-- 
(06चणफुएला & छशगिए्लाद0 ण॑ इता०णनण्फाण्चंवड़ 
ए:०टागण्याठ) । 

प्रमापों का प्रस्तावव एवं उनकी कार्यान्विति ( छाल्ल्यज़ाणा & 
छएए07०वणध्य ण 50890303) । 

शिक्षकों का प्रशिक्षण (४8008 ० ॥ 68०००) । 

निरीक्षण एवं परिनिरोक्षण ([09९00० & 50एलशघ०7०) । 
प्रसार-सेबाओं (६:#/८7४0॥ 5८700८3) की व्यवस्था तथा सस्याओं के 
गुणात्मक पक्ष की स्थिरता । 

राजवीय शिक्षा सस्थान (5086 उछछप्राणल णी एतात्याणा) की 
स्थापना । 


व्यावसायिक ओर प्राविधिक शिक्षा में सामंजस्य और कालान्तर में 
उनका उत्तरदायित्व । 


(व) जिला-स्तर पर निरोक्षण . 5णएथ्फांनण ॥६ एजमंल [0 


शिला स्तर पर विभागीय संगठन को दाक्तियाली बनाया जाय। इसके लिये 
अधोलिखित बातों को ध्यान मे रखा जाय --- 


१. 


/जिला-शिक्षा-अधिकारी' (0॥ए2 20०४०४४४०७ 0क८7) को उचित 
स्थिति प्रदान की जाय । 


डिला-स्वर को उपयुक्त शक्तियाँ प्रदात को जायें। 
जिला-स्तर के निरीक्षक्रो के वेतन-दरो में वृद्धि वी जाय । 


डिपा-स्तर पर निरीक्षको, विशेषज्ञों, तथा अन्य अधिकारियो की संल्या 
में वृद्धि की जाय । 


अध्याय १२ 


उच्च-दिाक्षा : लक्ष्य एवं सुधार 
कादाएर धाएट4४व05 : 009:.0ा0%5 
८ 
ब॥3ाए73छ्रा 


६ए अध्याप में आपोप से उच्च शिक्षा के तिम्तॉहित अंगों पर धवाए हा 
है, जितह़ा यर्णन प्रपगाः दिया आ रहा है :-- 

१--विश्वविषदासपों के सव्य, 

२--ब रिष्ठ विश्वविदधाप्तयों का विकास, 

३--अस्य विश्वविद्यालयों और सम्दद्ध कॉतेजो का सुधार, 

४--शिदाण में खुपार, 

५०--मृस्यौफन में सुधार, 

६---शिक्षा का साष्यम, 

७--छात्र-सेवाएँ, 

एद--छात्र-संघ और दात्र-अनुशासन । 

१. विश्वविद्यालयों के सक्ष्य 
6फ[हलाउछ ल॑ एचस्‍स्ञजतल 

आयोग का विचार है कि आपुनिक युग में भारतीय विश्वविद्यालयों के विम्त* 
लिखित लक्ष्य होने चाहिये :-- 

१. नवोीने श्ञान की खोज एवं विकास करना । 

२. मंदीन आवश्यकताओं तथा खोजो के अनुसार प्राचीन ज्ञान का विश्तेषण 


करना 


3... सत्य की खोज के लिये निर्म॑य होकर कार्य करना। 


उच्च-शिक्षा : सह_््य एवं सुघार हे ११७ 


४. जीवन के समस्त क्षेत्रों के लिये उचित प्रकार का नेतृत्व प्रदात 
करना । 
४ प्रतिमाश्ाली नवयुवकों की खोब करके उतकी प्रतिभाओं तथा शक्तियों 
का विकास करना । 
६ समाज को कृषि, कला, चिकित्सा, विज्ञान, प्रोद्योगिको एवं अन्‍य 
व्यावसायों के लिये थोग्य एवं प्रशिक्षित स्त्री और पु्प प्रदान करना । 
७. शिक्षा प्रसार के द्वारा समानता एवं सामाजिक न्याय की उप्नति के 
लिये कार्य करता । 
८. सामाजिक तथा सांस्कृतिर विभिन्नताओं को कम करता। 
सफ्याज कपा व्यक्तियों में 'झद्कीवत' के विकास के लि आावह्णक 
हृष्टिकोणों (8(४/०५८७) एवं शाग्यताओं (४७।०८3) को शिक्षकों एवं 
छात्रों मे विकसित करना, जिससे वे समाज में प्रवेश करके उसका 
प्रसार कर सके । 
१०, राष्ट्रीय देतता के विदारा के लिये कार्य करना । 


११. प्रौड-शिक्षा के कार्यक्रमों का विकास करता, जिससे अधिवाश प्रोढ़ों को 
अशदाप्तीन तथा पत्र-यवद्दार द्वारा शिक्षा प्राप्त करने बो सुविधाएँ 
प्राप्त हो जायें । 

१२. विशाप्त्यों को गुणार्मक रद से उप्तति करने में सहायता देना । 

समीक्षा 


आंयोग ने दिश्वविष्ठालयों के जो सश्य बताये हैं, दे उत्तम हैं। पर ईन लक्ष्यों 
दी प्राप्ति सरल महीं है। इत सब को प्राप्त करने के लिये निरत्तर प्यास और अथक 
परिश्रम दो भावए्यकता है॥ फिर इत लक्ष्यों तक पटेवने वे लिये विभिन्न अपार बी 
सुदिधाओं बा जुटाया जाता आदश्यक है॥ सही बाय शठित है, क्योंकि शाजव्ल 
हारे देश के विश्वविद्यासय राजनीति मे अखाड़े बने हुए है। प्रायः सभी शिक्षरों के 
दो ध्येय है: (१) भरने दल वथो संगदित करके दाक्तिशास्ती बनाता, और (२) अपने 
दया दूसरे विश्दविधासयों से झदिक से हषित थन प्राप्त बरता । जद तक शिक्षरों के 


इस दृष्टिकोथों में परिवर्तन हीं रिया झाएगा, तब ढक आशोग हाटा शताये गये कइ्यों 
शो प्राप्ति न हो सरेगी । 


६. वरिष्ठ दिश्वविधासपयों का दिकास 
एलचगनुण्णक! € क॥]ुगत एचलअअधल 
शायोग का विचार है डि उच्च “शिक्षा मे सबसे महत्वपुर्ण घुड्वार बरिष्ट 


विजवदिदासपों बा रिरा्सा बश्टा है, जहाँ सरोत्तम प्रवाह दा रतावबोसर हथा 
अनुसघात बाय विदा जा खतरे, शोर जो रिए्व के दिसी री भाद में रिवत्र सोम 


११८ 


पध्िज्ाजाशेव : सोह़र इरीयपर (दुएनइ शैर हर शा 


विश्शरिदालयों के कार को दुद्ता दे उिस्कतए वि है हों । पाशीीदापर हट के 
असरोत एपायस्मर प्रपत्र शिश्यविष्रररों दे दे बिक रिश्तों के पिएं 
के जिदे ६ तीर डदिदावरों को औओे, शिरऐे कय में ये है हुहि हब! है शो लि 
का हो | द[ह ढ२-छप ११६६-६७ ८ अरण हित्रा जा थे दिरे। है।।। [एक 
विद्ाकर! अहापाएद हादतां हर अरदपगाद ओे शा्ों हु हिजरों को रचे। (१ 
रशफोच मे बतिपत विश्वस्टाचरों के रिदास में शषीिलतिक हों हुए १४ व 7 


शव २० 


इदेद बरिच्द शिक्षदियाबर पूर्र अावक श्पर के लिए कृत हा] ४ 
(रचित बह, हे बहू फक्‍न्‍तशोलतर कार डे विये कतार दर मे 
व्रकिधिलाापों हक बात कर बढ़े । ६१ छाप तो को अचो शा 
कर दात्रो $े तिरे हो, जो पक विशरिदाजर है शंत्र वे बह! बरत 
अपर दित दि चरपों शा उपके हप्रड रिवंओं एफ! हात रा 
श्ेहैं 

इरीफ्ठ विष तिदालर का हारे (रिकाण (छत) 6श कारक 
#चशुहॉर 0<९ (ह+7कएत़्ों खऔैलेरतरतर पिमतकत॥ मर) ९ 
करे, ४९ (िफ्वररिदस्बर हे तिवुरख-बप्वट्पी अखिकत (यो है हक पर 
इ९ ९ पक १। तह इव को पुर हैअीज तक हल 
आर प्र दो कह । 2९ इक्‍कहढ हा, १६ हरे दूठ विशशो 
अधिक ३५३ (रत 4९ विश रै१क वर इशात को के हैं । १अह 07% 
कहे ऋ(तवह तक ।॥ ६ (रे विज बुरा? चल दी ब है: 
॥/7-*३ 4िप्त कद्वू7१३९ थे कप, (2४।क/7क अध्यज ऋ$तर रेप ४९४ 
जुचच #िचए 4१ (क्र करे आकत्क ही बाज + 

हैक इरस्ए (चिरफरकिदोआड थे [कर कष्वरक कैली के कच१ (५०९ 


+ ३३ (५०९७७ ९ #4 "६३ किक + पैँ। है 4११ 7४४ 
+ 





कलर %हैं": 
#॥ क १३२१ कण कह ढी क+३ (४७ ३०३१६ [ १०७ + ४० ह /+«७ 
4 हैक रक है +है + 

फचक बजाज कपतधव हेड - पुखन दैटाा के ऋश्तओऋ के बुक ॥ई 
क्र्ड 

और का डिय किफकथिक अल का हुक, विध्करडिज्रा॥4 40% कहा 


हा ३६३ (कडा क७+ 
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करते हैं) इज्भूलैंड मे ऑक्मफोर्ड और करेम्बरिज, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरबा्ड 
आदि हम्पूर्ण ससार में विस्यात हैं। आयोग इसी प्रकार के छ. विश्वविद्यालय भारत 
में चाहता है, जिनमें सब प्रकार के उत्कृष्ट अनुसघान कायं के साथ-साथ, स्नात* 
कोत्तर शिक्षा को भी व्यवस्था हो $ यदि आयोग का यह स्वप्न साकार हो गया तो 
भारतोयों को उच्च शिक्षा के लिए विदेशों की यात्रा न करनो पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप 
भारतोप मुद्रा भारत मे हो रहेगी । 

यद्यपि आयोग ने ६ विश्वविद्यालयों का सुकाव दिया है, पर हमारे विचार 
से प्रारम्म में केवल २ विश्वविद्यालय श्रयोगात्मक रूप मे चुने जायें। एक में केवल 
शर्टूस और साइस की व्यवस्था की जाय, बौर दूसरे मे व्यावसायिक शिक्षा-सम्बस्धी 
विषषों की--जैसा कि सपुक्त राज्य मे मेसाउसेट्स मे है । 


३० अन्‍य विश्वविद्यालयों ओर सम्बद्ध कॉलेजों का सुधार 
इणएणाशण्ल्ण ७ 0067 एएफ्शिझ्त७ & 854९0 एणालूरड 


वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त देश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों और 

उनसे सम्बद्ध कॉलेजों के सुषार के बारे में आयोग ने निम्नाकित सुझाव दिये हैं :-- 

१. वरिष्ठ विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध कॉलेजों 
को उत्तम शिक्षक प्रदात करें । 

२३. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के प्रतिमाशाली छात्रों मे ऐसी भावना उत्पन्न की 
जाये कि दे अध्ययत के पश्चात्‌ शिक्षण-व्यवसाय को अपनायें । 

३. विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कॉलेज अपने नव-निर्वाचित शिक्षको को 
यधासम्भव कुछ समय के लिये वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में भेजें, जहाँ ये 
अपने विषय से सम्बन्धित लवीन बिचारो एवं प्रक्रियाओं की जानकारी 
प्राप्त करें ४ 

४. प्रतिमाशालो विद्वानों सथा वेज्ञानिरों को अनुसन्धान तथा सेमिनारों का 

संचालन करने के लिए दमत्रित किया जाय । 

विश्वविद्यालयों को उन्नत अध्ययव-केखों' (0७७6३ ण॑ 4४३४०८०७ 

502८8) को स्थापना के लिये प्रत्येक सम्मव सहायता प्रदान को 

जाय । 

६. “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' तीत स्तरों-लेक्बरार, रीडर 8या 
प्रोफ सर-पर कुछ “अभिसदस्यतायें (&८।०७४७॥७) प्रदान करने की 
योजना बनाये । 

७. सम्बद्ध कॉनेजों का वर्गोकरण उनके कार्य के आघार पर किया जाय । 

८, यहि किसो विश्वविद्यालय को क्षेत्रसीमा में कोई अधाधारण सम्बद- 
कॉजिज है, तो उसे 'स्वायत्त कॉलेज” (#४१०४००य्ा००४ ०णावहुट) वी 
सजा प्रशत वो जाय । 


र्‌ 


(१० (उक्तान्वावोद : को हा कमीएणत (दुप्पर और हरीश) 


ह्मोजा 

पयोग मैं क्राप विधररिदाजपों और पके शरद कॉरियों ई धुएर ड्र्गर 
है को बुमाक दि है, रकम कोई सिय बोर जाहि बाई शरे है। इते शिएविएलर्गे 
मोर किजों मे के अनेर। में मेमित्ता बढ भी होउे है भर उदरा छबागत होते 
लिये बोध विद्वा्ों को बरासविक रिया जाता है । 

शापोद के ३इस हो धुराव! का कु घहहर है: (१) इक भध्पमत कद 
दी रदायता, और (२) 'हवायश इतिशों हर रि्यादि॥ इप पार है डेख डोर 
इॉतिज अपक्‍्ी तर देश से गट॒त कम हैं। अप धायोद हे खुझाशों हे बुसार उरी 
संत्या पें वृद्धि री जानी चालिये । 


४. द्िक्षण में पुपार 
[क्रःः१०१९छल्‍लफ ० १)क्ताण्ट 
मायोग में धिक्ञगनारें से खुपार करने हे जिये अपोविसित बुछआर 
दिये है ++ 
१. मौपषारिक कशालहाये एवं प्रयोगशाला दा के इस्टों मे क्मो को जार 
ओर इस क्मों णे ओ समय बचे उभरा प्रयोग एव निर्ेंशक ([2प700 
07] दे परष-प्रदर्शन में हवाष्ययन, निर्षारित का, तेसों को निखते, 
ऊमह्यामों के स्रमात्रात हया अतुसस्थान कार्यों को टूर्श करते के तय 
किया जाग । 
२. विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में पुस्ततालयों को उत्तम बचाने ढ़े विये 
प्रत्येक सम्मव उपाय काम में साया जाय 
३. सभो दिपरयों में रटने की प्रद्ृत्ति को रोका जाय और मोपिक घिलत पर 
बल दिया जाय ।! 
४. सागास्यतः ब्याहयानों की विपयन्यामत्री तथा उनके ग्रुणाहमक पक्ष नी 
उन्नव बताया जाय । 
४. वढ्ान्वायं के बाद छात्रो को ४५ मिलट का अध्यमत समय प्रदात किया 
जाय, जिससे वे ब्यासश्यान की सामग्री को यांद कर राके । 
६. मह नियम बना दिया जाय कि कोई भी शिक्षक सत्र (फ८षग) में ७ दिते 
से अधिक के लिये सस्या से बाहर न जाय । 
सभी नियुक्तियाँ ग्भियों को छुट्टियों मे कर दी जाये, जिससे अत्येक 
नियुक्त शिक्षक सत्र के प्रारम्भ में आकर अपते कार्य को करना प्रारम्भ 


कर दे । 
सह भी नियम बताया जाय कि कोई भी श्षिक्षक सत्र के सध्य से एक 


7 हवा को छोडकर दूसरी संस्था मे न जाय । 
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६. उच्च शिक्षा में शिक्षण-विधियों की समस्‍या की अवद्देलना को गई है । 
अत" 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आधोग' इस समस्या पर विचार मरते के 
लिये एक विशेष समिति को नियुक्ति करे । इसके अतिरिक्त, शिक्षा-ससत्पान 
(5९४००३४ ० ६6०८०॥०७) विश्वविद्यालय तथा कॉनेज-स्तर पर 
प्रयोग कौ जाने वाली शिक्षण-विधियों के सम्बन्ध मे विशेष अध्ययन 
करें । 


सप्तोक्षा 


हमारे विइश्विद्यालयो और कतिजों मे प्रयोग वी जाते वाली शिक्षण-विधिय' 
प्राचीत, परम्परागत, अदुचि और घिसी-पिटी हैं। ऐसे अध्यापको का अभाव नहीं है, 
जो शिक्षण के लिये किसो प्रकार का परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे भी अध्यापक 
है, जिन्होंने व्यवसाय में पदापंण करते समय शपने विषय पर नोदूस (१२०८४) बन 
लिये थे, थर उन्हीं का प्रयोग प्रति दिन, प्रति वर्ष अपने सम्पूर्ण शिक्षण-काल़ रे 
करते हैं । यदि उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा वयो करते हैं, तो उनका उत्तर 
होता है कि इससे अधिक अच्छी विषय-सामग्री और कही नहीं मित्र सकती है 
क्योकि यह बहुँत परिश्रम्त से तैयार की गई है। हमने माना कि यह सत्य है, प' 
यह भी तो सत्य है कि जब विपय-सामग्री तैपार को गई थी, तब से आज तक विभि: 
बिएयो में निहित हवन कितना आये बड़ चुका है। छात्रों का दुर्भाग्य है कि यहे नदी 
ज्ञान उनको नहीं मिल पाता है। 


उपरोक्त स्थिति में यह अनिवायं है कि आयोग के सुझावों के अनुसा 
शिक्षण-विधियों में ग्रुणात्मक उन्नति को जाय, उनको रुचिकर बताया जाय, उनव 
नवीनता ओर गतिशीलता प्रदान की जाय । साथ ही जेसा कि आयोग ने लिखा है- 
यह भी आवश्यक है कि शिक्षकों को एक सत्र मे ७ दिन से अधिक छुट्टी न दी जा 
और ग्रीष्मावकाश भे ही नये श्रध्यापकों को नियुक्ति कर ली जाय । अधिक लम्ब 
छुट्टियां लेने वाले अन्‍्यापकों को शिक्षण-कार्य में रुचि नहीं रह जाती है। फसः 
उनके शिक्षण का स्तर गिर जाता है। यदि शिक्षकों की नियुक्ति जुछाई के आरम्म 
को जाती है, तो वे एक या दो माह के बाद आते है। इससे दोहरी हानि होती है :- 
(0) जिस सस्या से वे आते हैं, वहाँ उनके पद रिक्त हो जाते हैं और उनको मरने : 
लिये योग्य शिक्षक नहों मिलते हैं; (॥) जिस सस्था में वे देर से पहुँचते हैं, वहाँ. 
छात्र उनके माने तक इघर-उंघर मटकते फिरते हैं। दोनों दशायें शिक्षण-स्तर को सिर 
करने में सहायता देती हैं। क्योंकि अध्यापकों को थोडे समय में अधिक पढ़ाना होः 
है। इसलिये उतका ध्यान शिक्षण-विधि पर केन्द्रित न रहकर, विषय-सामग्री व 
समाप्त करने पर केन्द्रित रहता है । 


॥8+% ली आकार, बरेदती इधर [बुर शोर हगप) 


| दृषपोशनत में सुधार 
सिलुतेफाक#अब्व #ई है ४2४९१ ल्‍क 

अाबार है भुरर6 | के टुबार ६3 हे (है अपा्टविक हुछार हि 7 

है हडरीे टिफ्ल विशवब्द्खवो थे बह परीक्षाओं हे रबाजदा सर 
(कक ह[0 अत हिक हई॑ किक घुरर!शज [[5इ6शों ै (न्टए 
69*पधरा | +३ ३७) ही इसी ढ इत्त हिदा आर । 

३... तार रक विशविदागरों (223.35६ ए/#०85-८6) में गाए 
इरौछ्ाओ। हो पूरि बः-तरिद 4 (2:लमा मैकलाटा) हे 
अरबी होता हो 7!३३४ 

है. पविदरिदाशप-मजुरव-आरोद विशविदापर्यों ढे कहुरोत मे दियोर 
वरीमप्युतरर दृजिए (टल्तफरा रिडन्‍्ल्पदका००: हलेजम एथो) रो 
4च!पना हरे । 

४... दुघ विशशरिणतातरों में दरोत्ता झे सुधार ४ विये विशेद इधर 
[७०] 00४5) हो रदायता को आप । 

2... विएरदिदाशप-तिशरों डॉ मृस्योफत को मंदोत हवा बह सही 
(वत्त्मणंवश्त) है मरणत कराया आप । इसडे लिये शिकिश्न केनि” 
सारों, शिषार सम्पेलयों या बहुशावों ढा आयोजत दिया जार । 

६... परोक्षकों को उततरलुस्तिकाओं हो शद करने के परिधामस्वहूप दिसते 
बाते पारिथमिक को समाप्त कर दिया जाय । 

७. एक परीधह हारा औदी जाने आासी उत्तर-्युस्तिकारं को संसया वर में 
१०० से अधिक ग हो । 


रद 


समीक्षा 
झायोप ने कुछ धुकाद तो टीक दिये हैं, पर मुछ्ध को लिशने में ब्यर्ष परि- 
अप ढिया है। हम इस सुझाव से सहमत हैं कि बाहः परीक्षायं समाप्त कर दी जाये 
और, एाजों के वर्द भर के कार्य का सृस्याक्न उनके विषय-्अध्यापकी द्वारा दिया 
जाप । इससे छात्रों को निरस्तर पढ़ने की आदत प्र जायगी और रटने की प्रथा का 
बहुत सीमा तक अस्य हो जायया । इशके अतिरिक्त, ये अध्यापकों का सम्मात करता 
सोख जायेंगे, जयोंकि वे जान जायेंगे कि उतकी अपने परिक्रम का उचित फल मिलता 
या थे मिक्तता--उतके अध्यापकों प्र निर्मर है। हम यह स्वीकार करते हैं कि रुध्ठ 
शिक्षक अपने अधिकार का अनुचित्र अयोग करेंगे, पर हम कि इनडहो उत्तम और बास्त- 
वि शिक्षकों की भेणी में नहीं रखते हैं। शिक्षक को निष्पक्ष और विशाल हृदय 
होगा चाहिये । यदि छिसी छात्र ने कोई एलती कर दी, तो उसे मन में रखना और 
दर ॥ सेदा--शिक्षक को ग्रोमा नहीं दैता है । उसे तो क्षमा करो और भूल 
उसकी बदस्त है ५ उ००न्‍थो धिदधान्त का अनसरण करना चाहिये । 


उच्च-िक्षा : लक्ष्य एवं सुधार १३३ 


हमें आयोग के इस सुझाव मे कोई तक नहीं दिखाई देता है कि शिक्षकों को 
उत्तर-पुस्तिकाओ को जाँचने का पारिभ्रमिक नही दिया जाना चाहिये । भला व्यों ?ै 
प्रिक्रम का पारिश्रमिक तो हर कार्य के लिये हर जगह मिलता है। फिर शिक्षक ने 
क्या अपराध किया है ? क्‍या यह, कि उसने शिक्षण-ब्यवस्ताय को अपनाया है, एक ऐसे 
ब्यवसाय को, जिसमें सलग्न व्यक्तियों के साथ कैसा भी व्यवहार किया जा सकता 
है--उचित या अनुचित ? फेकट्रो का मजदूर, रेलवे का कमंचारों, डाकखाने का 
अधिकारी--जो मी अपने नियत समय के बाद (0४८८7ण८) अतिरिक्त कार्य करता 
है, अतिरिक्त पारिथ्रमिक पाता है । यहे सरकारी नियम है। तो क्या शिक्षक-- 
मजदूर, कर्मचारी और अधिकारो--सबसे गया-गुज़रा है कि उसे अपने अतिरिक्त 
समय में अतिरिक्त कार्य करने के लिये परारिश्रमिक न दिया जाय ? ऐसा करता तो 
मूक और असहाय शिक्षक के प्रति अन्याय के सिदा और कुछ न होगा । 


६. शिक्षा का साध्यम 
क्ाल्कैणा रण [फ्राएल० 

आयोग ने विश्वविद्यालइ-स्तर पर शिक्षा के माध्यम के विषय में निम्नाकित 

सुकाव दिये हैं .-- 

१. विष्वविद्यालयज्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं (ए८2003] ॥#0887026) 
को १० वर्ष की अवधि में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रहण किया 
जाय । 

२ पूद॑-स्तातक स्तर पर उच्च-शिक्षा यधामम्मव क्षेत्रोय भाषाओं के माध्यम 
से दी जाय और स्नातकोत्तर स्तर पर अग्रेज़ो के माध्यम से । 

३. यपासंम्भव उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में काय॑ करते वाले सभी शिक्षक दो 
भाषाओं का ज्ञान रखें । 

४. स्नातवोत्तर छांत्र क्षेत्रीय तथा बद्रेंजी--दोनो माषाओ में व्याख्यानों वो 
समभने तथा पठन-सामग्रो का प्रयोग करने के योग्य हो । 

२. अहिन्दी भाषों क्षत्रों मे यदि कोई कलिज टहिम्दी के माध्यम से शिक्षा 
प्रदान कर रहा है, तो उसे वेसा करने दिया जाय । 

६. आधुतिक भारहोय भाषाओं (जिनमें उद्रं' सम्मिलित हो) के विकास के 
लिये उच्च अध्ययन केस्द्रों को स्थापना की जाये + 

७. धास्त्रीय धथा आधुनिक मारठीय भाषाओं को विधष्वविद्यासय-स्तर पर 
बैग ल्पिक्र विषयों के रूप मे रखा जाय ॥ इस स्तर पर किसी भी भाषा 
को अनिवाय सम बनाया जाय । 

४. विश्वशियातरों ठया रास्वद्ध कॉतरेंडों में अग्रंजो गे अध्ययन के लिये 
डरयुक्त सुविषाएँ प्रदान वो जायें। 


१२२ जिभानआशेव : कोटारी कमोशन [मुझाव अत | *। 
६... अंप्रोजी के अतिरिक्त रुमी मापा वे सष्ययत के मिंये भी विधर से 
सुविधाएँ प्रदाग डी जाएँ । 
गमीक्षा 
दम भाषाओं के बारे में अध्याम ८ में विहार पृवंक अवश्य डात झोह! 
इसलिये यहाँ अपिर लिया उपित तो नहीं जान पढ़ता है, झिर भो समीक्षा श्र 
में कुछ धस्दों को अत वरना अनुदित नहीं होगा । 
आएोग में पृव-सनातक स्तर पर क्षेत्रीय शाधाओं की, और स्लातकोत्तर हर 
पर अंग्रेज़ी को गिद्ठा के माध्यम के स्थान पर आमीन किया है। क्षेत्रीय आश्गे 
का सुक्ताव तकंपूर्ण है, पर अग्रे जो का नहीं । हाँ, यदि आयोग यह कहता कि हे 
समय तक--जब तक क्षत्रीय भाषाओं में पुस्तकों उपलब्ध न हों, विजानों की शिका 
अग्रोक़ी में किया जाय, तब तो कुछ बौचित्य था । अन्य देशों के उदाहरण हमारे शाम 
हैं। जम॑नी, रूस इत्यादि देशों में स्वातक्रो्तर क्‍िक्षा का साष्यम उतती अपनी माता 
हैं, न कि अप्रेज्जी । आप कह सकते हैं कि वे देश उन्नतिशील हैं । पर इस स्थिति 
आप भी तो पहुँच सकते हैं, और पहुँचेंगे तमी--जब बाप अग्रेज़ी से मोह तोहार 
अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनायेंगे । ऐसा करने पर ही उनकी प्रगति होंगी, के शिया 
के माध्यम के योग्य बनेंगी । विदबास रखिये कि यहि आप अभ्रोज्ी मे लिपट़े रहे 
आपकी क्षत्रीय भाषाओं का विकास नहीं होगा । 
इन आपाओ के विकास को ध्यान मे रखकर और शिक्षा के स्तरों का उन्नत 
करने के लिये भारत के शिक्षा-मत्री ड्ा० सेत ने इस बात का बलपूर्वक समयत किया 
है. कि शिक्षा का मध्यम क्षेत्रीय भाषायें होनी बाहिये। दिच्वार तो अच्छा हैं। 
अपनी भाषा में पुस्तकें पढकर, व्याख्यान सुतकर, श्रस्त-पत्रों के उत्तर देकर चात्रों का 
हित अवश्य होगा । पर वास्तविकता यह है कि हित की अपेक्षा अहित अधिक होगा । 
इस सम्बन्ध में घक्ष॒र्तोी राजगोपालाचार्य के ये थब्द मनन करने के योग्य हैं जा वि 
हम चाहते हैं कि भारत पृथक्‌ द्वीपो मे विभाजित न हो, तो अग्नेजी के रात पर 
१४ क्षेत्रीय भाषाओं की स्थापित करना राष्ट्र के लिये बहुत ख़राब सौश होगा मर 
आयोग का यह सुझाव भी मान्य नहीं है कि विश्वविद्यालय-रतर पर सो 
ज्ञास्त्रीय या आधुनिक भारतीय भाषा को अनिवार्य न बताया जाय | इसका परिणाम 
हो यह द्ोगा कि अतिको छात्र बौ० ए० और एम० ए० पास कर जायेंगे और उन्हें 
अपनी भाषाओं का भी पृ शान नहीं होगा । ऐसी स्थिति में के जीवन में प्रवेश करते 
वर क्‍या करेंगे ? जो भी काये वे करेंगे, जिस व्यवसाय को भी वे अपतायेगे, उसमें 
- इन्हें कुधल-जुछ लिखा-पढी तो करनी ही होगी। यह कार्य वे कैसे करेंगे ? आज 
जब कि विश्वविद्यालय-स्तर पर भाषा का अश्ययन मनिवाय है, ऐसे छात्रों का अमाव 


न्नशश 
क्श्ा एजगिकणावग्लीगय २ उक्ट.. सका. ही. रडिवरटटश अ्हांगाबों 
+. हछाहए७,. गिव विववीसाओ वागाह, हणडाप 28, 4967. 
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नहीं है, जो अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त नहों कर सकते हैं। यदि इन्होने 
भाषा का अध्ययन किया होता, तो इनकी स्थिति क्‍या होतो--इसको तनिक कल्पना 
तो कोजिये | अतः शुद्धिमानी इसी मे है कि विश्वविधालय-स्तर पर क्षेत्रीय भाषा का 
अध्ययन बंकल्पिक न रखा जाकर, अनिवायें बनाया जाय । 


७. छात्र-सेवाएँ 
इतावेधा। उशफ्टड 


आयोग का विचार है कि छात्र-सेवाएँ केवल कल्याणकारी कार्य नहीं है, वरन्‌ 
शिक्षा की एक अभिन्न अग हैं। इनके अन्तगंत स्वास्थ्य सेवाएँ, निधास॒ की सुविधाएँ, 
माग॑-प्रदर्शंत तथा परामझ् आदि बाते हैं । इनके सम्बन्ध मे आयोग में अधोलिखित 
सुभाव दिये हैं :-- 
१. विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों मे उपयुक्त स्वास्थ्य रोवाएँ स्थापित करने 
के लिये क़दम उठाये जायें । 
२ छात्रों के लिये स्वास्थ्य-शिक्षा के अध्यापन की उपयुक्त व्यवस्था की 
जाय । 
३. पूर्व-स्नातक स्तर पर २५ प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर ५० प्रति- 
इत छात्रों को निवास-सुविधाएँ प्रदाव को जाये | 
४. प्रत्येक १००० छात्रों के लिये एक परामशंदाता (0000४८०७) की 
निपुक्ति की जाय । 
४. प्रत्येक विश्वविद्यालय में सूघना तथा रोजगार केम्द्र (राणा 
& एरणए09ए८७ एथ्या7८) को स्थापदा को थाय | इसका सवालन 
छात्रो द्वारा किया जाय । 
६. छात्रों के लिये पादुप-क्रम सहगामी क्रियानों का कार्यक्रम विकसित 
किया जाय । ये क्रियाएँ केवल सत्र के लिये ही न हों, दरत्‌ गमियों की 
» छुट्टियों के हिये भी इनकी व्यवस्था को जाय । 
छ, + 7 स्ेषाओों (ला उधाशं००३) के भ्रशासद के लिये एक 
दा डोन! (009 ० 8/06०0१ शटाश्यिल) 


अमाव है। यह कहना 
पर सेवा तो केवल दिखाने के लिये 
जप डाव्टर--दोतों होते 
|, - «से किसो छात्र के साथ कोई 
$ ७९ से जाना पड़ता है।' अतः यह 

ब्> 
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आवश्यक है क़ि स्वास्थ्य-्सेवाओ को स्थापित करने के लिये, जता क्रि आयोर रे 
लिखा है--न कैवल कदम उठाये जायें, वरन्‌ उन्हें पूर्ण रूप से और आधुनिक ढेर 
संग्रठित भी किया जाय । 

जैसा कि आयोग ने लिखा है--निवास-सुविधाओ को बहुत आवश्यक है! 
भारत मे शिक्षा-विस्तार के इस य्रुय मे कॉवेज ओर विदवविद्यातय तो धडाघड हरी 
जा रहे हैं, पर छात्रों को निवास की सुविधायें देने की ओर डिसी का ध्यात रहीं है। 
अध्ययन तो छात्रों को करता है। फ़िर वे जहाँ चाहें रहें । यह दृष्टिकोण स्व 
अनुचित है । जहाँ निवास की लिये छात्रवास हैं, वहाँ एक प्रत्यक्ष दोष यह है हि 
छात्रीं को बहुत काफी घन ध्यय करने के बाद भी बाधित सुविषायें नहीं मिलती हैं। 
या तो भोजन ख़राब होता है, था एक कमरे में कई छात्र रहते हैं, या प्रतिवर्ष बृद 
होते हैं या पूर्ण स्वतत्रता होती है । ये समी बातें मनुचित हैं। अत निवात-सुविपा्ं 
की व्यवस्था करते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाय कि छात्रों को कोई 
मे हो और उन्हे आवश्यकता से अधिक धन व्यय न करना पडे । 

छात्रों के विभिन्न गुणों का विकास करने के लिये पा्य-क्रम सहयामी क्रियाओं 
का आयोजन बहुत ही आवश्यक है, जैसा कि आयोग ने लिखा है, भौर जिनका मात 
के विश्वविधालयों और कॉलिजों में प्रायः पृर्ण अमाव है । 

८. छात्र-संघ ओर छात्र-अनुशासन 
$वए6४ एक्राणछ & 89700 0]29/796 
घात्र-सधों के बारे में आयोग के सुझाव निम्नलिखित हैं :-- 
१. प्रत्येक विश्वविद्यालय यह निर्धारित करे कि धात्र-संध का संचातत 
किस प्रकार किया जायगा । 
२. दात्र-संध की सदस्यता स्वतः (#०/०८७०आ८) होती चाहिये । पर 
प्रत्येक छात्र को संघ द्वारा संगठित की जाने वाली क्रियाओं में ते किसों 

एक को अवश्य 'ुनना चाहिये । 
द्ात्र-संघ के प्रदाषिकांरियों का चुताव विश्वविधालपों के समुदार्यों 


द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से किया जाता चाहिये । 

छात्रों तथा पिाड़ों की संगुक्त समितियों की स्थापना की जाम, जो 

दात्रों की वास्तविक कठिनाइयों का अध्ययन करें । 

४, 'विश्वविध्रासय-अनुशन-आयोग' विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कॉतेयों 

के छात्र-सपो के रधितिषियों का वाविक सम्मेसतत डसाये । 

छात्र-अनुशासन कै सम्दसप में आयोग का डिवार है दि शिक्ष/ मुदकों को धर्प 

आइरण के विभिन्न स्वकपों को सौखते धवा उस्हें ग्यवद्धार में लाते कै योग्य बताये । 

अनुशायनद्वीतता का दादिश्द किसी एड सावन पर नहीं डासा जा गहता है, बरत्‌ 

स्प्रे लिये सभी पेंमिं ापत डचरदादों हैं / बगर अजुशासतहीतता डो दूर करते के 


३. 


डर 
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लिये छात्री, शिक्षकों, अभिभावकों, समाज, सरकार तथा राजनैतिक दल--सभी को 
मिलकर कार्य करता चाहिये । इसके अतिरिक्त शिक्षा-प्रणाली में जो दोष या कमियाँ 
हैं, उन्हें दूर करने के लिये ठोध प्रयास किये जाने चाहिये ॥ 


समीक्षा 


आयोग ने छात्र-सघों को मान्यता प्रदान को है । उसने प्रत्येक विश्वविद्यालय 
को यह निर्णय करने की स्वतत्रता दे दो है कि उसका छात्र-सध क्रिस प्रकार कार्य 
करेगा । आयोग को यह स्वतत्रता नहीं देनी चाहिये थी। इसके विपरोत, हमारे 
विचार से आयोग को यह सुझाव देना चाहिये था कि सब विश्वविद्यालयों में छात्र- 
पंघों को कार्य-प्रणाली, कत्तंब्य और अधिकार समान हो । यह काय॑ विशेषज्ञों की एक 
समिति द्वारा किया जाना चाहिये था। सब छात्र-सघों मे समानता स्थापित हो जाते 
पर एक छात्र-संघ न तो दूसरे का अनुकरण करता, और न उसका उदाहरण ही 
प्रस्तुत करता । 

छात्र-अनुशासनहीनता के बारे में जो थोड़े से शब्द आयोग ने लिखे हैं--वे 
स्रारयर्भित हैं। इस बात को आज स्वीकार क्रिया जाने लगा है कि अनुशासनहीनता 
को दूर करने का दायित्व केवल छात्रों और शिक्षकों पर ही नहीं है, वरन्‌ समाज के 
सब अगो पर है । 


अध्याय १३ 
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ग्राछ्रहर ६002&७705 : छ/श२0/3ए5घा5 
& 
ए067४4७॥0॥5६5 


इस अध्याय में आयोग ने अग्रलिखित बातों पर विचार किया है, जिता 
शर्णन क्रमशः किया जा रहा है 
१--उच्च-शिक्षा फी सुविधाओं का विस्तार, 
३--चमतात्मक प्रवेश-प्रणाली, 
३--कॉलेज का आकार, 
४--नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना, 
१--अशकालीन शिक्षा की सुविधाएं, 
६--स्त्री-शिक्षा का प्रसार । 
१. उच्च-शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार 
छिडजक्कडंगा ग फिलागरीं९ड 49 प्राइकक छतणएटाएंगा 
आयोग का विकार हैक उच्च शिक्षा के श्रसार के लिये सुविधाओं 
आयोजन मानव-दाक्ति सम्यस्धो आवश्यकताओं ठया रोजगार के अवसरो को ध्यात 
रखकर किया जाना चाहिये | आधुनिक आवश्यकताओं पर ध्यान देने से स्पर्ष्ट 
जाता है कि १६६८५-८६ तक पूव॑-स्तातक तथा स्तातकोतर स्तरों पर छात्रों की स& 
४० लाख कर देनी पडेगी।! यह सदया १६६४-६६ में ६० लाख है। हा 
इस्जीनियर्रिग, चिकित्सा आदि व्यावसायिक कोसों मे अधिकापिक सुविधाएँ श्रदा 
करनी पहेंगी | यद्यपि उच्च-झि्षा के लिये बहुत माँग है, पर इस मॉय को एक समा 


जाए वुद्धक के अस्त के अन्त में लातिका देसिये 
श्र 
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पर ही पूर्ण करना बहुत कठिन है। अत राष्ट्रीय विकास के लिये मानव-दक्ति- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करना--प्राथमिक लक्ष्य निर्धारित किया जाय और 
इस माँग की पूछि के लिये चयनात्मक प्रवेण-प्रणाली' (5५अ«व णी $0९०पए८ 
#9775श०७5) को ग्रहण किया जाय। 

समोक्षा 


आयोग का यह बनुमाने ठीक ही जान पड़ता है कि १६६५-६६ की अपेक्षा 
१६८५-८६ में पू्व-स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर दात्रों की सख्या चार गुती हो 
जायगी । क्योकि देश मौद्योगीकरण की ओर बढ़ रहा है, इसलिये आगामी वर्षों मे 
कृषि, इजीनियरिंग, चिकित्सा आदि विषयों को माँग वढेगो । अत इनके लिये पर्याप्त 
सुविधायें देनी पडेंगी । पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भी छात्र किसी व्यावसायिक 
शिक्षा-मस्था मे प्रवेश करना चाहे, उसे ऐसा करने का अवसर दिया जाय। ऐसा 
करने से व्यादसायिक शिक्षा और साथ ही सामान्य शिक्षा का भी स्तर गिर जायगा | 
इसलिये प्रवेश चाइने वाले छात्रों मे & सर्वोत्तम का चुताव करना वाछ्धनीय होगा। 
इसी विचार से प्रेरित द्ोकर आयोग ने “बयनात्मक प्रवेश्व-प्रणाली' का सुकाव 
दिया है। 

२. चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली 
5956 त॑ 5लल्लीर &9ण४5॥ंगाड 

उच्च दिक्षा-संस्थाओं मे प्रवेश चाहने वाले छात्रों का छुनाव किस प्रकार 

किया जायगा--इसके सम्बन्ध में आयोग के विचार निम्दलिणित हैं :-- 

१. हशिक्षा-संस्थाओं में छात्रों की सख्या का निश्यय--सस्थाओं मे उपलब्ध 
शिक्षण-सुविधाओं और शिक्षकों की सख्या के आधार पर किया जाय | 

२. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेशन्योग्पताओ भी व्यवस्था को जाय 

३. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश चाहने वाले दात्रों में से सर्वोत्तम का 
चुनाव किया जाय | 

४. जब तक नदीत रीतियों का विकास न हो, ठव तक प्रवेश के सिये 
परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को अआघार वबवाया जाय । 

५ प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रवेश सम्दस्धो समस्त मामलों वा निर्णय करने 
के लिये “विश्वविद्यालय-अवेश-परिषद (009 ० एतार्णभंत 
#&8फ्ं5घ्रंणा३) का तिर्माण बरे ६ 

६. "विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोय! उच्च-शिक्षा के विभिन्न पराठ्पनविषयों 
(0०४:5८श) मे छात्रों दे चुनाद के लिये विभिन्न रीतियों एवं प्रक्रियाओं 
को विषसित करते के विचार से “ेन्द्रीय जाँच संगश्या (एल्‍प्आ 
जुल्जांगड़ फहरागस्व७०)) को स्दापना बरे। 


हृ 


१३० विश्या-आयोग : क्रौठारी कमौग्त (सुझाव औ' 


समीक्षा 

आयोग ने लिखा है कि छात्रों की वस्या का निरचय शिक्षान 
उपलब्ध सुविधाओं को दृष्टिकोण मे रखकर किया जाय। ऐसा किया, 
आवश्यक है ) यदि ऐसा न किया गया, तो एक शिक्षक को पढाते के लिये 
भीड़ मिलेगी । ऐसी दण्चा में उसके शिक्षण का स्तर गिर जायगा। इतके 
कमरो में स्थानामाव के कारण छात्रों में असन्तोष उत्पन्न होगा, मिर्सक 
मवुशासनह्वीनता हो सकती है । यदि छात्रो की संध्या शिक्षण-सामगी कै 
नहीं होगी, तो भी उपरोक्त परिणाम विकलेंगे । अतः आयोग के सुझाव 
ही छात्रों को अ्वेश दैना विवेकप्रर्ण होगा । 

आयोग का यह सुझाव भी अच्छा है कि छात्रलवेश की व्यवस्था कर 
/विश्वविद्यालय-प्रवेश-परिपद्‌' और 'केद्रीय जाँत संगठनों का निर्माण कि 
इससे सभो परिषदों की कार्य-प्रणाली संगठन के आदेशानुत्तार एकन्सी हो 
फलतः छात्र कुछ विशिष्ट विववविद्यालयों की ओर यह सोचकर नहीं दौईंगे 
प्रवेश सरल है । 

३. कॉलेज का आकार 
886 ण॑ (068१6 

आयोग का विचार है क़ि बड़े कॉलिजों को स्थापित करने की सामा 
को भोत्साहित किया जाय, जो कुशल एवं प्रितथ्ययों हों । एक कलिजे का 
४०० छात्रों तथा अ्धिकराधिक १००० था इससे अधिक छात्रों के सिये शिगण- 
प्रदाव करे । इस हृष्टिकोण से अधोलिखित उपायों वी काम मे लाया जाय १० 

३... विश्वतिधयालय-अनुदान-आयोग” यह अध्ययत करे कि छोटे का 
ध्यान से रखकर बड़े कॉलेजों की स्थापना वडँ की जाय । 

२. विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सम्बदता अदास' करते । 
कॉविजों की स्थाप्रया की अपेदा प्रवतित कॉलेजों के विस्तार 
दिया जाय । 

३. मीन कॉलेजों को मान्यता श्रदात करते समय यह ध्यान में रह 
कि उतही स्थापना से अपलित कॉलेजों के उपयुक्त दिकास पर 
अमाव तो नहीं पढ़ेया । 

समोक्षा 
आयोग का 4 टमाव ब्टूब ही उपबरुक्त है हि जड़े डीबी री 
डोएे जाय, जिनमें छात्रों ही संस्वा ६५० से रस में हो | इग समव बया ही रहा 
करलियों ही संस्या टिड्िस्यों के धयात बड़ रही है सौर के टिहिश्रों ध मा 
होटे हैं । मापकों ४५ २ मा ६ कपरों के हॉरिंग बदुए विरलेगे। इतने १३8 
कर देते की उयवह्या हैं। णदाँ ब्तावीदयरं लिया की अकऱि २ 


क्‌ कन्नाओं की सित्ता 


उच्च-शिक्षा : छात्र-संस्पा थौर बार्य-क्रम श्र 


वी है, वहाँ २ कक्षायें; और जहाँ यह अवधि ३ वर्ष की है, वहाँ ३ कक्षायें । ऐसे 
कतिज ने तो छुशलठा पूर्वक कार्य ही करते हैं, ओर न वे मितव्ययो ही होते हैं। 
ये दो वाम-मात्र के हॉलिज हैं--किसी सेठ को सम्पत्ति, दिसी दल के प्रचार-प्लेटफ़ार्म, 
किसो महत्वाकोशी व्यक्ति के अहृह्र के प्रतीक। इनहों तो बन्द कर देता ही / 
उचित है। इनके स्पात पर सोच-समक कर ऐसे कॉलेज स्थातरित किये जायें, जिनका 
शिक्षप-स्तर उच्च हो, जितमे अध्ययन को सभी सुविधायें हों, और जित पर छात्र- 
सझुणा के अधिक होने के कारण कम धन ड्यय करना पड़े । 


४. नवीन विश्वविद्यालयों को स्थापना 
फजडणाक्रशला। ज॑ १९ एंकर लक 


आयोग का विचार है कि नवोन विश्वविद्यालयों की स्पापनां करता अनिवाय 
है । बम्दई, कलकत्ता, दिल्‍ली ठया भद्गास में बतुर्ध परवर्षीय योजना के अम्त तक दो 
दो विश्वविद्यालय होने चाहिये । केरल तथा उड़ीसा राज्यों में अतिरिक्त विश्व- 
दिद्यालय स्थापित करने को माँग उचित है। उत्तरोश्यूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी इलाफ़ में 
एक विश्वविद्यालय शी स्थापना की जाय, जिससे वहाँ की श्रादिक और सामाजिक 
प्रगति हो सके । आयोग के मतातुसार नवोत विश्वविद्यालयों को स्थापना करते समय 
अधोलिसित सिद्धान्तों को घ्यात मे रखा जाय :-- 

१. कोई नवीन विश्वविद्यालय ठव तक स्थापित न किया जाय, जब तक 
“विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग!' को सहमति तथा आवश्यक धन की 
व्यवस्था न हो जाय । 

२. नवोन विश्वविद्यालय सामान्यतः उम्र स्थान पर स्थापित न किया जाय, 
जहाँ कुछ रामय से कोई विश्वविद्यालय सचालित नहीं किया जा रहा है। 

३. उपजुलपति प्रथम दो या तोन वर्षों तक 'नियोजन-परिपद्‌' (9॥77978 
80370] की सद्दायता से नवीन विश्वविद्यालय का कार्य चलाये | इस 
अवधि के उपरान्त हो विश्वविद्यालय को स्वयं कार्य चलाने के लिये 
अनुमति दी जाय । 

४. नवीन विश्विद्यालयों की स्थापना तभी की जाय, जब इस बात का 
विश्वास हो जाय कि उससे शिक्षा के स्तर में उन्नति होगी और उसमे 
उच्च स्तर का अनुसधान कार्य किया जायगा । 

४. जिस स्थान पर कई स्नातकोत्तर कॉलेज काय॑ रहे हैं, उनको सगठित 
करके विश्वविद्यालय का रूप दिया जाय! 

६. सरकार द्वारा 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' को इतता काफी घन 
दिया जाय कि व सव नये विश्वविद्यालयों को मुचारु रूप से कार्य 
करने के लिये आधिक सहायता दे सके । 


रह शिक्षा-आयोग : कोठारी कमौशन (सुझाव और ह 


समीक्षा 


हमारे विचार से इस समय तक इतने विश्वविद्यालय स्थापित हो हरे 
किसी सवीन विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक नहीं है। उदाहरणायें-- 
प्रदेश मे इस समय १६ विश्वविद्यालय हैं। हमारे समझ से इतने भी विवरि 
अधिक हैं। अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना से व्यय बड़ जाता है, इयोकि 
विश्वविद्यालय में एक उप-कुलपति और एक रजिस्ट्रार का होता आदख 
यदि ११ के वजाय ३ या ४ विश्वविद्यालय हो, तो इन दोनो पदाषिकीरणि 
प्रतिवर्ष जो हज़ारों रुपये व्यय होते हैं, वे सरलता से बच सकते हैं। एस + 
शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय कम हो जायगा और छात्रों को भो परीक्षा 
कम देहा पडेगा / यदि इन ह्टिकोणी से विचार किया जाए तो ववीत विः 
का शिलान्यास उत्त समय तक॑ के लिये रोक दिया जाय, जब तक 
विद्यालयों को पूर्ण रूप से संगठित न कर दिया जाय । यत्रन्सत्र-सरवत्र विशरि 
होने चाहिये---इस नीति का अनुकरण किया जाना उचित नहीं है । 

५- अंशकालोन शिक्षा को सुविधाएं 
कड्साध९६ 0 ?ि्रा-यकल ह2ए2४०० 

आयोग के मतानुसार अशकालीन शिक्षा की सुविधाओं का विश्गर 
जाना चाहिये । यह शिक्षा दो प्रकार से दी जा संकती है: (१) पत्र ध्यवक्षार, 
(२) सायकालीन कॉतिजों दारा । आयोग ने इस बात॑ पर बल दिया है कि अंश 
शिक्षा में विज्ञान और प्रोद्योगिकी (7०७7०००६)) को विशेष स्पात दिया ० 
उसने यह आज्ञा व्यक्त की है कि १६८६ तक उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण धातसस् 

3 के लिये अशकालीन शिक्षा भी व्यवस्था हो जावगी। 


समीक्षा 

आयोग का संश्वकालोन शिक्षा ऋ सुझाव प्रश॑सतीय है, क्योकि ऐसे अ 
नवयुवक और सवशुवतियोँ हैं, जो अपना भरण-पोषण करने के तियेहुथ 
भो करना दादते हैं और साथ हो! अपने क्ात की वृद्धि करने के लिये भी शा 
रहते हैं । ऐसे व्यक्तियों की मनोमिलाबाएँ तभी प्रूर्ण हो सकती हैं, जब आायो 
अनुसार भैे झालीग सिन्ना की समुपित व्यवस्था पी जाय। 

६. स्थो-दिक्षा का प्रसार 
छुजकु॒म्रकस०क 67 ५६०7०७ 7(9८४॥ए७ 

शझापोग के सतानुसार इस स्रमय उध्य-शिक्षा में हिव्रियों और थुश्यों 
अटुवात ऐड का है, उब दि विमिश्नक्षेत्रों में शिक्षित रित्रियों जी संग को प्रा क 
के लिये ८ह मनुपात रैसरे का होता चांदिये। इस उद्ृहण की ग्राप्ति के लिये आे 
ने विस्/विवित उबादा का मुझ किया है + 


उच्च-शिक्षा : छात्र-संस्था और कार्य-क्रम ३३ 


१. पर्याप्त छात्रवृत्तियों को व्यवस्था की जाय 4 
उपयुक्त एवं मितब्ययो छात्रावासों की व्यवस्था को जाय । 
पूव॑-स्नातक स्तर पर स्त्रियो के लिये पृथक कॉलेजों को स्थापना को 
जाय । ऐसा तभी किया जाय, जब इनके लिये स्थानोय माँग हो । 
स्नातकोत्तर स्तर पर पृथक्‌ कॉलेज स्थापित करने को आवश्यकता 
नही है ॥ 

४. स्त्रियों को कला, मानवश्चास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिको आदि पाठंध- 
विषयो मे से चयन करने की स्वतस्त्रता प्रदान को जाय । 

४, गृह-विज्ञान, शिक्षा तथा सामाजिक कार्य (30०७8) छ०5) के पाठघ- 
विषयो को विकसित एवं उन्नत बनाया जाय । 

६, एक या दो विश्वविद्यालयों मे विशेषतः स्त्रियो की शिक्षा से सम्बन्धित 
'रिसर्च यूनिट! ([२९४८४०४ एछ73) स्थापित किये जाये । 

समीक्षा 


स्वतस्त्र भारत में स्त्रियों को वे सभी अधिकार प्रदान किये गये हैं, जो पुणुषों 
को प्राप्त हैं। परिणामतः स्त्रियों भे जागृति प्रारम्म हो गई है । वे घरो की चहार- 
दिवारी के अन्दर न रहकर पुरुषों से प्रतियोगिता करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश 
करने लगी हैं । उन्हें इस प्रतियोगिदा के लिये तेयार करना भौर उनको अभिलाषाओं 
को पूर्ण करने का दापित्व शिक्षा पर है। अतः जैसा कि आयोग ने लिखा है, उनके 
लिये शिक्षा की सभी प्रकार को सुविधाओं को व्यवस्था किया जाता अनिवायं है। 
इस सम्बन्ध मे आयोग ने जितने सुभाव दिये हैं, बहुत ही अच्छे हैं, पर एक सुझाव 
का अभाव खटकता है। स्त्रियो के लिये पृथक सायकालीन कॉलेजों वो स्थापना 
की जानो चाहिये, जिससे घर से बाहर कार्य करने वालो हिवियाँ अपनो श्ञान-पिपासा 
को धान्त कर स$ और विता किसी विशेष कठिताई के उच्च-शिक्षा प्रहण करते का 
अवसर प्राप्त कर छक्कें। 


अध्याय १४ 


विदवविद्यालयों का अमिग्ञासन 
650४६ ए४४5८४ 07 एद्चशाशषश्षाया८5 


इस अध्याय में आयोग मे अधोलिखित बातो का विवेचन किया है «7 
१--विश्वविद्यालय-स्वाधीयता की आवश्यकता, 
२--विश्वविद्यालय-स्वाघोनता-सम्बस्धो-सुकाव, 

३--उप-कुलपतियो के काय्यं और नियुक्ति, 

४--विश्वविद्यालयों का विधान, 

५--सम्बद्ध कॉलेज, 

६--अन्तर-विश्वविद्यालय-परिषद्‌, 
७--विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग, 

८--विश्वविद्यालयों को वित्तीय-ब्यवस्था । 


१. विश्वविद्यालय-स्वाधीनता की आवश्यकता 
॒रशशव गण एफ्रॉफ्धञ/र #ण॑ग्रात्णत 


आयोग का विचार है कि विश्वविद्यालयों को अपनी आवश्यकताओं 
अनुसार प्रशासत एवं संगठन की ग्रतिद्चौत रीतियों का विकास करना चाहिये । १ 
कार्य मे “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” उनकी सहायता करे और बह विद्वविद्याल 
के प्रशासत एवं सगठन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये विभि 
श्अध्ययत समूहों” (50007 070०%/5) को नियुक्ति करे। विश्वविधालय की स्वाधीनट 
(4ए/००००७१) -- घात्रो के इनाव, शिक्षकों की उन्नति, पाद्य-विषयों, झिक्षण-विधिय 
तथा अनुसन्धान वी समस्याओं एव क्षेत्रों के निर्धारण में निद्वित है । अतः विश्व 
विद्यालयों की स्वाधीनता को कायम रखने परमावक््यक है । 


विश्वविद्यालयों का अमिशासन १३५ 


२. विश्वविद्यालय-स्वाघोनता सम्बन्धी सुझाव 
उिण्ड6घंगार एट्ड्यरागड एगिासरंतु 4ैश॑गणा 


आयोग ने विश्वविद्यालयों की स्वाघोनता के सम्बन्ध में नीचे लिखे सुझाव 


ये ,>>> 
१ 


१०. 


विश्वविद्यालय के 'निकायो' ( 800/23 ) में असाहित्यिक (० 
3०38 धागा) तक्त्वों का श्रतिनिषित्व समाज के व्यापक हितों को व्यक्त 
करने के लिये आवश्यक है, परन्तु यह उन पर लादा न जाय । 
विश्वविद्यालयों द्वारा अपने विभागों को पर्याप्त स्वाधीनता प्रदान की 
जाय । 

विश्वविद्यात्मय के प्रशासन में इस सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाय कि 
उत्तम विचारों का जन्म प्राय निम्न स्तरों पर होता है ॥ 

प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष के अधीन एक भ्रवन्ध-समिति को व्यापक 
आधिक ओर प्रशासकीय शक्तियाँ प्रदान को जायें। 

कॉलेजों की स्वायत्तठा एवं स्वतन्त्रता का आदर उसी रूप में किया 
जाय, जिस रूप मे विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता का करता है। 
प्रत्येक कॉलेज के प्रत्येक विभाग मे शिक्षकों एव छात्रों की समुक्त- 
समितियाँ ([000 (७ए7॥//०६८४$) बनाई जायें। इनके अतिरिक्त, एक 
केन्द्रीय समिति प्रधानाचार्य की अध्यक्षता मे नियुक्त की जाय, जो सभी 
समान समस्याओं एवं कठिनाइयों का अध्ययन कृरे । 

विश्वविद्यालय की साहित्यिक परिषदों (8&८४०८एां० 0००7०॥७) तथा 
समाओं (0०८४७) मे छात्रो के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाय | 
“विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग', 'अन्तर-विश्वविद्यालय परिषद (06 
एप्रंश्थभं+ 8000), सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच समय- 
समय पर विचार-विमर्श करने, शिक्षित किये जाने वाले छात्रों की 
संख्या को निश्चित करने, पाठ्य-विषय एवं श्रयोगात्मक अनुसन्धान की 
समस्याओ का सपाघान करने के लिये एक उपगुक्त ढंग या मार्ग की 
ख्लोड की जाय ) 

"विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग', “अन्तर-विश्वविद्यालय परिप्रदं॑ तथा 
शिक्षित व्यक्ति--विश्वविद्यालयों को स्वाधीतता के सम्बन्ध भे जनमत 
काईनिर्माण करें । 

विश्वविद्यालयों को अपनी स्वाघीनता को क्रायम रखने के लिये प्रयत्न 
करते रहना चाहिये | इस सम्बन्ध मे उनका सबसे महत्त्वपूर्ण दायित्व 
यह-*दहै कि वे अपने बौद्धिक तथा सावंजनिक कार्यों को पूरी लगन से 
करें। 


समीक्षा 
आजइल हमारे विश्वविद्यालयों में स्वाधीनता का जो अमाव है, उम्र मुख 
कारण दे व्यक्ति हैं, जितवा शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनको विश्वविद्यत्ं 
कै निरापों मे प्रतिनिधित्व इसलिये दिया जाता है जिससे कि विश्वविशतों हे 
अधिकारियों को यह पता घलता रहे द्वि समाज के हित क्या हैं, और वह हिस प्रीर 
की शिक्षा का आयोजन चाहता है । विश्वविद्यालयों मे समाज के प्रतिनिधि इन डा 
को करते महीं है, वरन्‌ विश्वविद्यालय पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयाह 
करते हैं और भ्रायः वे सफल भी होते हैं। फलस्वरूप विश्वविद्यालयों मे राजवीतिक 
समावेश्ञ होता है और वे शिक्षा प्रदात करने के कार्य को उचित श्रकार से नहींर 
पाते हैं। अतः जैसा कि आयोग ने कहा है, समाज के प्रतिनिधियों को केवल झरना 
के विभिन्न हिंतो का प्रतिनिधित्व करना चाहिये । उन्हें श्ेज्षिक मामलों में हस्तमों 
करने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये । 

आयोग के अन्य सुझाव भी माम्य हैं। विभागों के अध्यक्षो को शक्तियाँ मिलने 
के विभागों में अनिवार्य रूप से सुधार होगा । प्ररिषदों और समाओ में छात्रों को 
प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिये ! वे विश्वविद्यालय के प्रमुख और महत्त्वपूर्ण बा 


हैं, पर उन्ही को अतिनिषित्व प्राप्त नहीं है । 
३० उप-कुलपतियों के कार्य और नियुक्ति 
2०९ & 27फएणएणंणदा। ०॑ ए०(ए:कात्श]05 
आयोग ने उप-कुलपतियों के कार्यों और नियुक्ति के बारे में तिम्नलिखित 


सुकाव दिये :-८ 
१, विश्वविद्यालय-जीवन के प्रारम्मिक वर्षों मे उप-कुलपति की तियुक्तिका 
अधिकार विजिंटर (४!०7) / चान्सलर के हाथ में होता चाहिये । 
२. उप-कुलपति स'मान्यतः एक श्रस्यात शिक्षा-श्षास्त्री या विद्ानू स्परत्ति 
होना चाहिये । इसके साय उसे प्रशासकीय अनुभव भी होना घाहिये। 
उप-कुलपति का कार्यकास ५ वर्ष होता घाहिये और उस्ते दो बार से 
अधिक एक ही विश्वविद्यालय में इस पद प्रर नियुक्त नहीं किया जाता 
चाहिये । 
४. उपनुलपति का पद पुर्णकासीन और स्वेततिक होना भादिये । 
उप-डुसतपति की सेवा-निवृत्ति (एल॥धाजला।) की आयु ६५ वर्ष वी 
होगी चाहिये । यदि कोई व्यक्ति असाधारण रूप से योग्य एवं प्रतिभा 
शाली है तो उसके लिये इस आयु को बढ़ाया जा सकता है । 
६. इस समय उप-डुल्षपति का चुनाव विश्वविद्यालय द्वारा ही हियां जाठा 
आहिये या विधवविधयासय 'दिल्सी विश्वविद्यालय” के ढंग को अपना 


सकते हैं । 


है 5 


हा 


| 


ह 


विएवदिद्यालयोँ का अभिश्यासन हु १३७ 


७. विश्वविद्यालय के कार्य को सुचाढ रूप से चलाते लिये उप-कुलपति 
को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान को जानो चाहिये। 
८. जब उप-कुलपति की सेवा-निवृत्ति की अवधि १ वर्ष रह जाय, तभी 
उसके उत्तराधिकारों की नियुक्ति हा जाती चाहिये | 
समीक्षा 


उप-कुलपति के कार्य-झाल के बादे मे यह सुझाव बहुत अच्छा है कि वह अपने 
पद पर ५ वर्ष कार्य करे । इतना समय हर दृष्टि से उपयुक्त है, क्योकि यदि वह 
योग्य व्यक्ति है, दो विश्वविद्यालय में अनेकों प्रकार के सुघार कर सकता है| यह 
सुझाव भो अच्छा है कि उसे ६५ वर्ष की आयु में अपना पद छोड़ देना चाहिये । इस 
समय आयु पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । यह प्रतिबन्ध बहुत आवश्यक है, बयोकि 
अधिक आयु का व्यक्ति अपने कत्तंव्यो का कुदालता से पालन नहीं ऋर सकता है । 

यह सुझाव कि एक व्यक्ति दो बार एक विश्वविद्यालय का उप-कुलपति हो 
सकता है, उचित नहीं प्रदीत होता है। यदि सयोग से कोई उप-कुलपति अयोग्य है, 
तो विश्वविद्यालय का सत्यानाश हो जायगा । इसके विपरीत, यदि बह योग्य है तो 
कोई दूसरा विश्वविद्यालय उसकी सेवाओं से वचित रह जायगा। 


४. विश्वविद्यालयों का विधान 
पल्ड्रॉंडगांग्य 77 एपंफट पल 

आयोग ने विश्वविद्यालयों के विधान या आम्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध मे 

निम्नलिखित सुझाव दिये :-- 

१ "कोर्ट' (0०७४)--विश्वविद्यालय की नीतियाँ बताने बाला होता 
चाहिये, जिसमे १०० से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिये । इनमें से 
श्राषे सदस्य बाहर के होने चाहिये । 

२. विश्वविद्यालय की एक कार्यकारिणी-परिषद्‌ (576०७ 0०फ्ल]) 
होनो चाहिये, जिसका अध्यक्ष उप-कुलपति होता चाहिये | इस परिषद 
के सदस्यों वी संसुया १५ से २० तह होती चाहिये । इस सर्या के आपे 
सदस्प आन्तरिक तथा आधे बाहर के होने चाहिये ॥ 

३. साहित्यन्परिषद्‌ (8८36९00० 00०७त) प्राउप-विषयो तया स्तरों 
(5६४४03755) के निर्धारण के लिये एकमात्र आधिकारिक सगठत होना 
चाहिये 4 

४. यदि साहित्य-्परिष्‌द को शमय-समय पर नहीं इलाया जा सके, दो 
उठशो एरू स्थायी समिति (5502 58 (०प्रणता/०८) की स्थापना की 
जानो बाहिये, जो आदश्यक मामसों पर तिर्थय दे सके ॥ 

३४. प्रत्येक विधभविद्यालय द्वारा प्रतिदित के प्रशासन से सम्बन्धित स्थायो 


यौजना तथा मुल्यांडन के लिये एक रहादित्य-तियोजनयरिएँ 

(#०३०८फा० ९5च्रणंगड़ 80ज0) को स्थापना की जानो चाहिये। 
६. “अन्तर-विश्वविद्यालय परिषद (0/धनाए्रट्ाऑ५ ऐ०्ञाएे) को एड 
समिति नियुक्त करनी चाहिए, जो कम्वोकेयन कार्यों की प्रक्रियारों में 
सुधार लाने के कार्य करे । 
राज्यो के गवनर, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के 'रिशेटर' 
(५४००7) होने चाहिए ओर वे विश्वविद्यासय के कार्यों की जौर करे 
के अधिकारी होने चाहिए । 
“शिक्षा-मत्रालय” तथा 'विश्वविधालय-अनुदान-भायोग” मारते में शिरः 
विद्यालयों के विधान मे सुपार साने के सिये कदम उठाएँ। 
विश्वविद्यासयों के विधान ऐसे ढंग से निमित ढिये जाएँ, जिसमें उतमें 
कालान्तर मे संशोघन एवं परीशण किया जा सके । 
“विशवविद्यालय-अनुदान-आयोग', 'शिक्षा-मस्तरालप' तथा राज्य-सरकारों 
के बीच विधार-विमरश्शं के लिये एक उपयुक्त ढंग या मार्ग की सोश को 


जाप । 
भारत-्मरकार विश्वविष्ालय-धवाधीनता तथा उच्च-दिक्षा ने संमुवित 


विकास के सम्मन्ध में एक उपयुक्त नीति तिर्षारित करने के लिऐे 
सर्वोच्च स्यायाखय से प्रार्पना करे । 


११. 


समोक्षा 

यायोग ने अपने सुस्य्ों द्वाए विश्वविधाप्तयों के आस्तरिक प्रशासन हों 
तरिबतक रूप देते को प्रयास हियां है। लो, 'कार्पप्रारिद्री परिवर, 'हादिप 
परिपइ', एवं उसकी स्दापों शसिति/खौर 'शादित्य-तियोजन-परििर' के हार्यों दा 
वभाजत इस प्रकार टिया शया है हि उसके कार्प-झेत्र एकडरूगरे छ डिस्क मषण 
[हूं और उनमें दिगो म्रद्यर का सपर्ष उत्पन्न ८ होते पाये । 

आयोग ते दृग बात पर विशेष बल रिया है हि विभ्व्विद्याहए अपनी 
जापोतता बा पूर्ण उप्ोग ढरें और सरहार उरहें हग हार्ष में तद्राएता दैने के लिये 
बॉ *प स्थादासर से एक उपयु्त सोति को तिर्षारित करो के लि कहे । वि वह 
पति जिर्धारित हो हाई, सो विशदज्िदावररों को राषोलना पूर्ण रूप में मुर्ित हों 


ही ॥ मु 
४. सम्दद कॉलम 
अलाफःतव (न्रॉड्डल- 
आप ने दिए मिटाखरा मे सप्टड कतिज! के करे # अवानिखित शुदार 


7४०० हिएइदाजर, राख-बष्दार के रिद्ाए विजए इग्र$ हो क्ॉवियों को 


3 
अकतइदा डगव करों ॥ 


अली: 
“2 


विश्वविद्यालयों का अभिधासन १३६ 


३. राज्य मे उप-कुलपतियों बी एक समिति नियुक्त की जाय, जो कतिजों 
को सहायता-अनुदान प्रदान करने दे; सम्दन्ध में शिक्षा-विभाग को 
परामर्श दे । 

३. प्रत्येक सम्वद्क विश्वविधालय (86]:8078 [7ए८आं!)) में सम्दद- 
कॉलिजों को एक परिषद्‌ होनी चाहिए, जो विश्वविद्यालय को सम्बदता- 
सायन्धी मामलों में सलाह दे। 

४. प्रचलित निरोक्षण-पद्धति को और धक्तिशाली बनाया जाय । 

५ सम्बद्धता को एक विशेषाधिकार माना जाय । 

६. सम्बद् कॉलिजों मे छात्रों वो संख्या का निर्भय--उनमें प्राप्त शिक्षण" 
सुविधाओं के अनुसार किया जाय । 

समोद्षा 


जैसा कि आयोग ने लिसा है--कॉलेजों को सान्यठा देने से पहले विश्व- 
विद्यालयों को इस सम्दन्ध मे राज्य सरकार को सलाह लेनी चाहिए । कारण यह है 
कि कॉलेजों को सहायता-अनुदात सरकार देती है। प्राय ऐसा होता है कि एक विष्व- 
विद्यालय अपने हिंत को ध्यान मे रखकर विना सोचे-सममे अडेकों कॉलेजों को 
भान्यता दे देठा है ॥ सरकार इन सब काविजों को सद्दापता-अनुदात नहीं दे पाठी है । 
परिथाम यह होता है कि इन कॉलेजों का शिद्दाण-स्तर निम्न रहता है। आज ऐसे 
अनेकों कॉलेज हैं, जिनके बारे में यह बात कही जा सकती है | अतः कॉलेजों को 
मान्यता देने में केबल सरकार की सलाह ही न शो जाय, वरन्‌ वह इनकी संख्या पर 
अंकुध भी रखे । 

सम्बद्ध कॉलिजों में छात्रों की सल्‍्या पर अकुद रखना आवश्यक है, पंयोंकि 
सह्या अधिक होने से शिक्षण-स्तर तिम्न होता है, और छात्रों मे अनुशांसनहीनता की 
मावना का उदय होता है । 

६. अन्तर-विश्वविद्यालय-परिषद्‌ 
प#/ध--एफशजाज फम्जाव 

आयोग ने “अन्तर-विश्वविद्यालय परिषद्‌ के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुकाव 


१. सभी वेध था माम्य विश्ववियालय “बन्तर-विश्वविध्वालय परिषद्‌ के 
सदस्य होने चाहिये । 

२. भारत में किसी वध या मान्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई 
उपाधियाँ या डिप्लोमा सभी वैध या मान्य विश्वविद्यालयों द्वारा मान्य 
होनी चाहिये । 

३. “बन्तर-विश्वविद्यालय-परिपद को आर्थिक दृष्टिकोण से हृढ़ अवाया 
जाय, जिससे वह परामर्श, अनुसन्धान तथा सेवा-सम्बन्धी कार्यों को कर 
सके । 


(ए० टिक्षान्तावोष ; डोडारी इमीशद [वुझाव मौर बगोश) 


७. दिश्वविद्यासप-अनुरान-आापोग 
[वब्कतप्रीनवता (०च्रक्रांडांत् 

प्लिक्षाआदोद' मे टविशवदिष्यसद-अनुदतन्‍्आयोग' के निये निम्दविशि 

हार्य निर्धारित किये :-+- 

१. धम्पू्च उभ्य-दिक्षा को एड इकाई माता जाय और विश्वविशनाः 
अनुदत-आपोप इसका प्रतिटिधित्व करे । 

३. कवि, इस्जीनियरिंग तथा मेशिकिंस शिक्षा हे लिये प्यह रुपये 
"विष्वविद्यानय-अनुद्दान-आयोग” जैसे संगठन स्थावित हिये बायेँ, और 
इन तीनों प्रकार वी शिक्षा में खाम॑जर॒य स्थायित किया जाय | 

क. 'विश्वविधासय अनुदात-आयोग में १२ से ११ तक सदस्य हों, मोर इ। 
संस्या के १/३ सदस्य सरकार के उच्च कर्मंचारों हों । 

॥. विशविद्यालय-अनुदात-आयोग द्वारा “निरोक्षण-समितियाँ (४४०7० 
(०00॥0०८७) नियुक्त की जाये, जो है वर्ष में एक बार अलेक 
विश्वविधालय के सभी कार्यों का सूइ्ष्मातिश्वूक्म निरीक्षण करें। 

५. “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' अपने दायित्वों को प्रू्ण करने के तिये 
स्पायी समितियां की तियुक्ति करे । 

६. 'विश्वविधालय-अनुदान-आयोग” को सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि 
प्रदान को जाय । 

७. विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” को सामंजस्य स्थापित करने के रार्य 
में सहायता देने के लिये राज्यों में “विश्वविद्यालय-अनुदान-समितियाँ 
(एफ्रंश्धञ[॥ (॥४०$ (०7्७७(४८८४) नियुक्त की जायें । 


समोक्षा 

इस समम “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” बहुत सराहनीय कार्य कर रहा 
है, फिर भी समीक्षा के दो छाब्द लिख देना अनुचित न होगा । शिक्षा-आयोग! का 
सुक्काव है कि 'अनुदान-आयोग” के सम्रान तीत और आयोगो का सगठन किया जाय। 
यह विचार उपबुक्त नहीं जान पडता है, क्योंकि ऐसा करने से व्यय कम-से-क्म 
चौगुना दो जायगा । मारत की बर्तमान स्थिति में--जब कि धव का इतना अमाव है, 
व्यय को व्यर्थ में बढ़ाना विवेकपुर्ण नहीं ग्रतीत होता है ! हाँ, यद्ध क्रिया जा सकता 
है कि वर्तसात 'अनुदान-आयोग' में कुछ सदस्य बढ़ा दिये जायें और २ मा ३ सदस्यों 
क्री समितियाँ बना दी जायें--जो कृषि, इन्जीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा की देख 


माल करें! 


दिश्वविधांलयो का अभिशासन १४१ 


प. विश्वविद्यालयों को वित्तोय व्यवस्था 
एगफलजाए पगआाप्ल्ड 


आयोग ने विश्वविद्यालयों की आधिक स्थिति को सुधारने के लिये अघो- 
लिखित सुकाव दिये :-- 


१. 


२ 


६. 


समोक्षा 


राज्य-सरकारें, विश्वविद्यालयों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दें और 
उन्हें घन को व्यय करने की पर्याष्त स्वतन्त्रता दें । 
"विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' को इस योग्य बनाया जाय कि वह 
राज्य के विश्वविद्यालयों को अपने विकास तथा अपनी स्थिति को 
बनाये रखने के लिये अनुदान भ्रदान कर सके । 

विकास के लिये अनुदानों को देने मे राज्य-सरकारें, “विश्वविद्यालय- 
अनुदान-आंयोग' को सहयोग दें; अर्थात्‌ दोतों इत अनुदानों को धनराशि 
को बहन करें। 

राज्य-सरकारें विश्वविद्यालयों को सहायता-अनुदान देने के लिये एक 
समय में 'सब घन! (8)00८ 07403) देने को पद्धति को अपनायें । 
विश्वविद्यालयों को वित्तीय व्यवस्था को “विश्वविद्यालय-अनुदान- 
आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये परामर्शों के आघार पर हढ 
बनाया जाय । 

विष्वविद्यालयो को सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा जनता द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से उसके हिसाव-क्ताब की जाँच करने से मुक्त रखा जाय । 


आयोग का यह सुझाव तो अच्छा है कि राज्य की सरकारें विश्वविद्यालयों 
को आधिक सहायता दें । पर ऐसा किया जाना सम्मव नहीं दिखाई देता है। कुछ 
समय पूर्व विश्वविद्यालयों और उतसे सम्बद कॉलेजों के अध्यापकों की वेसनबचृद्धि 
का प्रश्त उपस्थित हुआ था। उस समय श्री घगला शिक्षा-मत्री के पद पर ये । 
उन्होंने आश्वासन दिया था कि वेतन-वृद्धि मे जो घन व्यय होगा, उसका कुछ माग 
केन्द्रीय सरकार मी देगी, फिर भी कुछ राज्यों ने शिक्षकों के बेततों को बढ़ाकर 
अपने व्यय में वृद्धि करता उचित नहीं समझा । इस प्रत्यक्ष उदाहरण से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि अब भो कुछ राज्यों को सरकारें आयोग के इस सुझाव को स्वोकार 
नहीं करेंगो कि दे विश्वविद्यालयों को अनुदान दें । 


अध्याय १५ 


क्रपि की शिक्षा 
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इस अध्याप में आयोग ने कृषि-शिक्षा के प्रायः एमी अग्रो का वर्णन शिया 
है और उनको अधघोतिखित ध्ीष॑ंकों के अन्तर्गत रसा है :-- 

१--कृषि के किये शिक्षा का कार्य-क्रम, 

२--कपि-विश्वविधालय, 

३---॒पि-हॉिज, 

४--हपि के विकास में अस्य विश्वविदाप्तमों का योग, 

अैनवपियातिटिश्नोक, 

(--विधासपों में कपि-शिक्षा, 

छन-प्रगारकार्प-क्षम 4 

१. शवि के तिये शिक्षा का कार्य क्रम 
वफण्ड्रब्रणकर णी 4422(एा 0 जैड्टा/टणो[श6 

आयोग ने निशा--हवि के लिये छ्विष्ठा के कार्प-ऋम को धिकत्न, अनुरत्रात 
और दिखाए के तोत सुरूर तत्वों के प्रभारपूर्ण शॉपस्पर पर आाशाहिंत करता 
दरेबा । दस दृष्टिकोम को स्थात में रशइर भायोप ते शवरि-शिक्षा के उत्तम जार कम 
में रि्तसिखित बातों को श्वज दिया है :-- 

है... अनुसरचाग, प्रटिक्षण तथा इगाए का कार्ई झाज़े हे लिये कृतिर 
शिप्वहिठाभरों की क्घाएता । 
अग्मिशाज हाफ, जन्येषडों ता शिक्षकों को कृषि भी और आाइहरिक 
कण 
वुवि-श्टीरों हा छुपा 
हब 


३ 


कृषि की शिक्षा ह्ड३ 


४. अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च-शिक्षा के संस्थानों में कृपि-सम्बन्धी 
अनुसस्धान, प्रशिक्षण एवं अरसार के कार्य-क्षमों का विकास । 

४. कृषि से सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये पॉलिटेकनिकों 
को स्थापना । 

६ कृषि-सम्बन्धी प्रसार कार्य-क्रमों का विकास | 

७. सफल एवं भ्रगतिश्ील किसानो को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पॉलि- 
टेकनिको तथा भ्रायमिक प्रसार केख्वों से सम्बन्धित करना, और उन्हें 
पर्याप्त सुविधाएँ भ्रदान करना । 

८  कृपि-विश्वविद्यालयों और राज्य के कृषि-विभागों के उत्तरदायित्वों का 
स्पष्टीकरण । 

६  कृषि-विश्वविद्यालयों मे स्नातकोत्तर कार्य पर बल । 

समीक्षा 
कृषि के लिये शिक्षा का जो कार्य-क्रम आयोग ने अकित किया है, वह वास्तव 

भे अति उत्तम है ॥ इसको कार्यान्दित करने से देश में कृषि-शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हो 
जायगा, और इसके परिणामस्वरूप कृषि को अवश्य उन्नति होगी | इस समय हमादे 
देश मे कृषि को स्थिति बहुत पिछडी हुई है। सब भारतीयों को न्यूनतम मोजन को 
भात्रा भी नहीं मिलती है ! आज हम दूमरे देशों के अतिरिक्त अनाज पर निर्भर हैं॥ 
यह स्थिति स्वय में घड़ी नाजुक है । परन्तु इस स्थिति को ओर भी नाशुक जनसश्या 
की वृद्धि ने बना दिया है। इसके ऑआतिरिक्त, कृषि की हीन दशा ने ओद्योगीकरण के 
विकाप्त पर भी भ्रमाव डाला है । औद्योगीकरण के लिये हमे पर्याप्त विदेशी मुद्रा वी 
आवश्यकता है । परन्तु हमे इस मुद्रा का बहुत बडा साथ अनाज प्राप्त करने के लिये 
खर्चे करना पडता है। अतः हमें अपनी कृपि की दशा को सुघारना है । हम इस कारये 
को आपोग द्वारा बताये गये र्यय॑-फ्म को क्रियान्दित करके कर सकते हैं.। अप' हमें 
इस दिशा मे तत्काल और ल्वरित क़दम उठाने चाहिये । 

२. कृषि-विश्वविद्यालय 

उैडमंल्माणिन एंक्टजपटड 

आपोण ने देश मे कृषि“विश्वदिद्यालयों के बारे भे निम्नाकित सुझाव दिये हैं: 

१. प्रत्येक राज्य मे एक कृषि-विश्वविद्यालप खोला आम । 

२. कृषि-विश्वविद्यालयों तथा राजकीय कृषि-विमार्गों के दायित्वों का 
आवश्यक रूप से स्पष्ट वर्णन किया जार। कृपि-विश्वविद्यासयों द्वारा 
अनुसन्धान, शिक्षा, तथा प्रसार के रायं-त्रमो को अरने हाथ से लिया 
जाप 

३. कृषि-विश्वविधालयों में स्वावकोत्तर काय को उच्च-स्तर का बनाया 


(अर 


५ 
४ 


द, 


१०. 
११. 
१२ 
१३. 


हैंड 
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दिक्ता शावोद ? को परी इबगड (पुरमर बौर गई 


बार । है कार्य को सरोनत हंग मै पूर्त डाग़े दे गिरयोर 
शविशाहानी डिश ही हिपुटट ही काह़ । 

है हरौप अजुशत्चत ढेर -- दर तिग अातोद हैंत-अदुगरादात अंग 
(609 #ह्वरणवात रलत्आाएव वैदा००८), आती हर! 
बु-ज [ुताचात रावाब ((6099 ४लखवियए रिक्शा किए 
"एछ्टौए दृष्पधाता बाप गस्घात गेस्चाव' (४३8०्क्सयों एिपए प्स््म 
फरकापते रचा है दि-लशिशरिदाएयों हो विपकडर हरि में लहर 
काएँ के विदे उणपुल रेस रपारित ढरो बादिय। एफ मोर हो 
शतचागों मै, हवा दूसशही ओर देवरा टशतिल मारतीद है रिज्यवुसत 
पछिरए' (#कीव ऐल्कतों गी॑ कक्ाएणाएवा रिक्वव्मर्प) 
शाम॑जरव स्वाति किया जाय । 

सगकरोशर कार हे सिये अरेश हे गस पिता हों के गिए ही हो 
मे रपता आप, सरत दभूसटे थोत्रों के श्रविमागातों पातरोंशों मोह 
जिक्षा तथा अनुधरपान की उच्नठि है निये प्रोत्माहिद हिया जाप । 
दात्रों कै स्वाप्ययत के विये प्रत्येझ दिग्वविधासय में एक प 
पुस्तकासय की स्थापना भी जाप । 

अचम डिऐ कोर की अधि १० यप्रे शी शिवातय-रिक्ता के ब 
# वर्ष की होतो चाहिये । 

कृषि-विश्वविद्यालयों में कज्ञा-शिदाथ के अतिरिक्त, प्रयोगश्रासा 6: 
प्रायोगिक कार्यों पर अधिक बल दिया जाये । 

(वश्वविद्यालप-अनु रान-आयोग' द्वारा प्रस्तावित बेतन-क्रमों को ई' 
विश्वविद्यायो के शिशरों को दिया जाय । इसके अतिरिक्त, फ़ैव! 
ब्रतिबन्धों ($27४2८ (१090॥0075) को आरृपित बसाया जाये ! 
किसी विमाग (8००॥9) की सल्या को शिक्षकवर्ग के शृणात्मक प६ 
सथा आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित क्रिया जाय । 

प्रध्येक्त विभाग में योत्यता को शिक्षकों की उन्नति का आधार बवाय 
जाय । 

विभांगो को साहित्यिक स्वतन्कता (8८४०८७४८ 77९६6०77) प्रदान की 
जाये । 

बाह्य-परीक्षाओ को यथासम्मव समाप्त कर दिया जाय + 

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ५ यथा ६ केस्द्रो की ह्याप्ता की जाय । 
विज्ञान तथा कृषि के योग्य एवं प्रतिभाशाली स्वातको को इस ओर 
आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं जाये 
कृषि-विश्वविद्यालयों के २५ प्रतिद्यत छात्रों को छात्रदृत्तियाँ श्दान करने 
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१६. कहृपि-सस्‍्नातकों को जो वेतन अब दिया जा रहा है, उसमे सुधार किया 
जाय । 

१७, प्रत्येक कृषि-विश्वविद्यालय के पास १,००० एकड मूमि से कम का फार्म 
न हो, जिसमे कम से कम ५०० एकड गूमि जोतने योग्य हो | 

१८. उपाधि प्रदात करने से पूर्व १ वर्ष तक छात्रों से फ़ार्मं पर कृषि-का्य 
कराया जाय । 

१६, प्रत्येक राज्य मे एक कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना करने में यह भी 
सम्भावना हो सकतो है कि प्रचलित विश्वविद्यालयों मे से किमी एक को 
कृषि-विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना पड़े । अत. इस सम्भावना तथा 
परिवतंन से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया जाय । 

२०. यधासम्मव सभो कृषि-विश्वविद्यालय, शिक्षण-विश्वविद्यालय हों । 

२१ यंदि कोई विश्वविद्यालय किसो कॉलेज का दापित्व लेता है, सो उस 
कॉलेज का स्तर निर्माणक कॉलेज (0075//०८१६ (०॥८६५) जैसा हो । 

समीक्षा 

है *श्िक्षा-आयोग' ने कृषि-विश्वविद्यालयों के यारे में अति व्यापक सुझाव दिये 
हैं। भारत कृषि-प्रधान देदा है । अतः प्रत्येक राज्य मे एक कृषि-विश्वविद्यालय अवश्य 
होना चाहिये । भारत मे ऐेसे अवेक्ो राज्य हैं, जिनमे ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। 
अभी तक केवल मेमूर, पंजाब, आध, उत्तर प्रदेश और जबलपुर में कृषि-विदवविद्यालय 
हैं। जद तक ऐसे विश्वविद्यालय सब राम्यों में नहीं होगे, तव तक कृषि-शिक्षा का 
विषास होता असम्भव है । 

जैसा कि आयोग ने लिखा है--कूवि के शिक्षकों के प्रशिक्षण वी अयवस्था फी 

जानी चाहिये, जिससे उन्हें इस बात की पूर्ण जानकारी हो जाय कि उनको अपने 
छात्रों को वया और क्सि तरह पढ़ाना है। छात्रों को कृषि का अध्ययन करने के लिये 
छात्रवृत्तियाँ देना आवश्यक है। पर इससे भी अधिक आवश्यक यह हैं क्िशिक्षा 
समाप्त करने के बाद उनके लिये किसो न किसी व्यवसाय को व्यवरधा की जाय, 
जिससे कि उन्हें यह पश्चात्ताप न करता पड़े कि कृषि को शिक्षा प्राप्त करने के बाद 
दे अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते हैं। 


३ हृषि-कॉलेज 
मैश्टांट्णाण्ग _एगादछ 
कृषि के कॉलेजों के सम्दन्प में आयोथ के खुद घपोलिछित हैं :-- 


१. नदीन इृषि-कॉलेजों को स्थापना न को छाय और समरत पृ्॑-स्नातक 
उथा स्नातकोत्तर झ्पय कृषि-दिश्ववियालयों में हो क्या जाय । 


० 


(१ टिक्ता शापौद ; कोदाए गौ (दुरार #। 


है, शो हदिनतिर दिवदिदःशव है विवाह कबीर (८: 
ए-पदक्छ) हो, पते विमिंय कै विजाशमंसयी दिमाएं को 


बार । 
३. द्रादक हृरिकनिन्न में २०० एपड़ यूथ हा दुस्वर्शा 
शत्ता जाप । 


हैं... शैदिहतिशों का इवि दौँषन वर अधित भातीय हैण/्कि 
परतिविएँ हवा विविविामप-अदुदग-हायोेग डारा हुक 
(हरीश किया काय । 
$.. भुपवनिशों मे दिए कोर्सों हे कधात में ध्रक्च देहिततियत (? 
संत) स्तर के शोतों को ब्यकरपा री जाई । 
शमौक्षा 
छापोग गे सुझाव दिया है हि सये कवि-कसिज्रों थी स्यापता ने भी 
शोर धपरत पूरेनगातप शपा र्नातजोत्तर बोर रृषरि-विश्वविषासर्यों में हो 
जाय ! क्यो ? एसरे गई बारथ हो साते हैं । पह्ता-$विजों का भिन्नण तिः 
का हो शकह़ा हैं। दृसरा--२क राज्य के लिये एक विश्वविध्यातय का है 
उससे शाम्बद फपिजों गी आवश्यकता नहीं है । तोसरा-बतता के लोग ब्यक्ति' 
मे हृपिकातिशें की रयापता गद्दी करना धाहते हैं, शपोंडि इनमें श्यय अधिक 
है । हम कारण गा अनुमान ही लगा सकते हैं॥ यदि आयोग इसको स्पष्ट कर 
शो क्षष्छा होता । हपारे दिचार से आपोग द्वारा दिएा गषां यह सुकाव उ्विः 
है ! यदि क्रिसी राज्य में आवश्यकता है, तो कृपि-कॉवरेजों की स्थापना अवश्य 
चाहिये । 
४, कृदि के विकातत में अन्य विददविधालपों फा योग 
एक्ात्एाता ग॑ 0067 एटन्धनांाल 40 6 9क्कट॑0फष्णश्या ते 
अद्टा/न्णाफर 
आयोग के बिचारातुसार यह श्रवश्यक नहीं है कि केवल इृपि-विश्वविद्या 
में ही गदिं की शिक्षा दी जाय । दूसरे विश्वविधालय भी इस कार्य को कर सकते 
इस सम्बन्ध में आयोग के विचार अधोलिखित हैं :-- 
३. यदि अन्य विश्वविद्यालय, क#पि-शिक्षा प्रदान करने के लिये उत्सुक 
तो उन्हे पूर्ण रूपए से सहायता दो जाय 
२. हृषि-विश्वविद्यालयों तथा 'बस्लिल-मारतीय ग्रीद्योगिी सस्या 
([व59.- वएडधॉष्यट ० चृत्पमए००६५) के दोच साहित्यिक सम्ब 


विकसित किये जायें। यह शाय॑ छात्रों और शिक्षको के आदाल-प्रद 
05 अधिजा>व्ा+ के सिय्ये समान कार्य-क्रम विकसित बर 


कृषि को शिक्षा १४७ 


३. एक या दो “अखिल भारतीय अ्रौद्योगिको संस्थानों (. [. "9) में 
कृषि-विभाग खोलते की व्यवस्था की जाय । 

समीक्षा 

आयोग ने सुझाव दिया कि कृषि-शिक्षा देने के लिये उत्सुक दिश्वविद्योलयों 
को सरकार द्वारा सहायता दी जाय । इस सुकाव के परिणामस्वरूप कृपि-श्िक्षा 
में तोव्रता भा जायगी और छात्रों को भी सुविधा हो जायगी। उदाहरण के लिये 
यदि भोरखपुर विश्वविद्यालय में कृषि-शिक्षा की व्यवस्था है, तो उत्तर श्रदेश में 
बलिया यां बस्ती में रहने वाले छात्र को पन्तनगर में स्थिति कृषि-विश्वविद्यालय 
को नहीं जाना पड़ेगा | [.] 75 में कृषि-शिक्षा का भ्रवन्ध हो जाने से इस शिक्षा के 
विकास में बहुत काफ़ो योग मिलेगा । 


४. कृषि-पॉलिटेकनोक 
#ैडपंप्णे!णाज एठज९एाएा९ 


आयोग ने सुफराव दिया कि कृषि को शिक्षा देने के लिये 'पॉलिटेकनीको' की 

स्पापना कौ जाय और उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार ब्यक्त किये हैं :-- 

१. भेद्रीकुलेशन-सस्‍्तर के उपरान्त कृपि-पॉलिटेकनोको थी स्थापना वी जाय 
और इनको हृषि-विश्वविधालयो से सम्बद्ध किया जाय । 

२. इन पॉलिटेकनीकों में १,००० छात्रों तक को शिक्षा दो जाय। 

३. हृपरि-शिक्षा को भाँग की पूर्ति करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के समीप 
स्थिति पॉलिटेकनीको मे कुछ समय के लिये कृपि-शिक्षा की व्यवस्था कर 
दी जाय । 

४. इन संस्याओं भें किसातों हथा कृषि में विशेष रुचि रखने थाले व्यक्तियों 
के लिये सश्षिप्त कोर्सों को व्यवस्था वो जाय । 

४. इन सस्थाओं के शिक्षकों को उत्तम वेतन तथा अम्य सुविधाएँ प्रदान 
की जाये । 

६. इनमे थोग्य व्यक्तियों को शिक्षक नियुक्त क्या जाय 

७. पॉलिटेबनीको मे कृषि से सम्बन्धित घन्‍्य विषयों को भो शिक्षादी 
जाय । 

६. इनमें दो जाने वाली शिक्षा पूर्ण होती चाहिये, जिससे इनमें से निरुलने 
वाले छात्रों को एक निश्चित स्यदसाय मिल सके । साथ हो शिक्षा ऐसी 
होती चाहिये कि इसझो समाप्ठ करने के दाद छात्र हृुपि गो उच्द 
शिक्षा-संस्दाओं मे प्रवेश कर सकें ॥ 





समीक्षा 


डृषिन्पोलिटेवनोकों को स्दापना का सुसाद योग को सममशरों बा प्रतोद 
है। माज हमारे देश मे जगह-जाए पॉलिटेइनोरू खुत थरे हैं। इनमे विभिष स्पदसायों 


१४६ दिक्लान्थायोग ६ कोडारी कमोयत [ुार शैपर 


की शिप्ता दी जाती है, जिससे कि देश के उ्ोगो के लिदेइसिकित धर 
बमाद ने रहे । ये उचोग तो अभी अरतो भ्शवन्‍्अवस्था में हैं। किए श मै 
लिपे इतना प्रबन्ध डिया जा रहा है । इसके दिपरीत, भाएत के प्रारीगारर पे | 
शृषि के मारे मे आज तक किसी ने कमी भो यह हिषार गहीं हित हि एफ 
है लिये भी पॉलिटेशनीर घोरे जा सहते हैं । हे, 
मापोग के सुमयव के अनुसार कृतरिय्यॉलिटेहनीक बड़ी सपा एड | 4 
१,९०० छात्र शिक्षा प्रहृश कर सरगे। यहि इन संस्वाओं वो रएशर है! है # 
देश का हैसे उध्ेय दिन दूसी रात बौहुमी उमप्रति करेगा मोर हमें हट 
के सिपे दूसरे देशों दा मुह मं ताइुना पड़े पा । 


६. विद्याप्तयों में हपि-शिक्षा 
मैड्ठत/रणो ३7०! ३8०९-०१ के 5600 
मादोग रा विबार है हि हि शिक्षा हो शिदवातद की गापय दर 

मधिप्त आप बताशा आार। इग हर्टिक्षोत मे आयोए ने विश्व ई४ 
सन है 
१... शर्त प्षशणिक विदाषयों (एट॒री शेत्र के विदानतों गा) * 

अम्दन्धो जाजरकाएे ढो सामास्य गिक्ता का ममिय् अंत बत/व' २४१ 
३ वपिधानाजता पर ह्॒ितदार्प हे अपुभर को गिशा का ३३१ हा 

ढतःए बाप । 
है, दिष्टहर्नीएशा के ढापंहूपों मे हा तथा हागीन शाप 

हम्क ट्विक कक को ककाॉक शव हिया शार 3 
है, इेरया और व्पिवदिदरफयञा मे पुर बगाएक और विकास हा 

है दाडिय कब! में है ४९ दातीत सब त्बज को वर हित ६६ 


बाकी है 


भयोशा 

जान के अप हे कूद चर है सिक्स के टिकी कब कर कवि श्री को कहा 
कर भर आर अपने का शुधाप अदी टिपा है ६ ?ैशस #१४ पक बताते और अब 
कव कैय के अभुकव का इज व रिया 4 4 आप फ बह बहू  हिार शत वि 34 
हो िल4 हे फररिपत फंत+ “४ इीयि हा दिखा टिदे क!ध $ क्र क्या अप ४ 

पर:६६ इजखड रे पैक १९ घ४छ ७९ हैं कि शुरिवर #फिरशिकाकवी वै4408४ कै ९२ 

पे के. ५ ७५! डर कब निका का! डए सफिकार डिरा का 486 है. जेकग जी कहकर 
हुरदग बडिव्व 726 0 रक है ० शलाज के हर किकलर: की के बफ्क हित हैं 
बटाटिट अपर कर जू ६ | इक है / कर तर ह ०। ने अतपहे रडिखआ बकरे 


बचा हे ही है? 


हु कृषि की शिक्षा श्र 


७० प्रसार कार्य-क्रम 
घिद्चलक्ंणा 7ए:2/बरग0065 
कृपिन्सम्दन्धी ज्ञान का प्रसार करने के लिये आयोग ने निम्ताकित सुझाव 
दिये हैं :-- 

१. शिक्षा में प्रसार कार्य को सचाक्षित करने के लिये सफल झिसानों का 
अधिकाधिक उपयोग किया जाय । 

२ प्रायमिक प्रसार केस्रो (2वरतआज३ छतवछञ्रणा 0८77८) में शिसानों 
को विभिन्न कोर्सों का अध्ययन करने के लिये आमत्रित किया जाय बोर 
इनका अध्ययत करने के उपरान्त किसानों को अपने-अपने गाँवों में 
कृषक-अध्ययत ; केस (कण 50909 (४८८४) खोलने के लिये 
प्रोत्माहित किया जाय 

३. ग्रामोण समुदाय तथा किसानों को शिक्षित करने के लिये रेडियो, 
फ़िल्मों ठया अन्य श्रब्य-दृश्य सामग्री का अधिकाधिक प्रमोग किया 
ज्ञाय 

४. प्रस्येक्त सामुदायिक विकास क्षेत्र में एक “प्रायमिक प्रसार! केस्द्र की 
स्पापना की जाय । 

१. .प्राम-सेरकों (४॥७86 7.९४८) ए/०ँ८ल5) ठषा अन्य कार्यक्र्त्ताओं की 
गोग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास से लिये कृषि-विश्वविधालय दपा 
पॉलिटेकतीकों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदात को जाय । 

सपोक्षा 


कृषकों में कृषि-सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार क्रिया जाना आवश्यक है। इसी 
दात पर आयोग ने बल दिया है। उतके तिये प्राथमिक प्रसार-केस्ध' खोने णायें । 
उन्हें इनमे अध्यपन करने के लिये आसजित किया जाय / ये और ६म प्रकार के बुद्ध 
अ्रस्प सकाद आयोग ने दिये हैं। सुभ्णव हैं तो बहुत अच्छे! पर बया उनशों 
ब्यावहारिक झूप दिया जा सकेगा? मान लोजिये क़िप्राथमिक प्रसार-हेद्र खुत 
भी गये और इषतों को वहाँ आने के लिये निमस्त्रथ मो दे दिया यया। पर कया वे 
बहाँ जायेंगे ? दि मे आ गये छोर अध्ययन में लग गये, दो उनके लेत हो चौपट 
दो जायेंगे । अपने सेतों गो बिन्‍्ता उस्हें पहले है। सोते-शगते, खावे-योते--सभी 
कपय उनके मस्तिष्क मे उनके छेठ घूमते रहते हैं ॥ अतः हमे तो याधा नहों है 
कि दे प्रसाए-कैदों में जायेंगे । 

शरायोग के सब रुभ्यदों मे सब से मच्छा यह है कि रेडियो, फ्रिष्मों आदि 
डी प्रयोष ढिश जाए । यहि इस बारँ-प्रम झो सुचार झूप से सदंड़ित दिशा जाय, 
हो भहात्‌ सख्खदा मित्र सक्ठी है। 


६५३१ विक्षा-आयोग : बोठारी कमीरने (वृकाद और ध्पौ्ी) 
समीक्षा * 
» आयोग ने थद्धकुशल और कुशन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये विश 
सुविधाओं पर प्रकाशन डाला है । औद्योगिक प्रश्चिक्षण-संस्वाओं का विस्तार हों जे है 
उनमें अधिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे । जैसा कि आयोग ने तिधा है; 
टेकतिकल स्कूलों मे दी जाने वासी शिक्षा पूर्ण प्रहार की होनी चाहिये, चाहे वह 
थोड़ी ही क्यों न हो । इसमे लाभ मह होगा कि छात्रो को जो भी ज्ञान प्राप्त होगे, 
वह छ्षिक्षा की एक इकाई होया ओर उतको अपने ज्ञान को प्रू्ण करने के 8४8 
उधर नहीं भटकना पड़ेगा । यदि विद्यालयी में शिक्षा समाप्व करने वाने छातों के 
लिये अंग्यकालीत या किसी अस्य प्रकार की शिक्षा को सुविधा हो जायगी, तो में 
अपने ज्ञान में दृद्धि करके अपने व्यवत्तायों मे आगे बढ़ सकेंगे । 


३. शिल्पियों का प्रशिक्षण 
वृश्काक्राता॥ प्राजराधणर हि 
उद्योगों के लिये जितनी आवश्यकता उच्च शिक्षा-प्राप्त इंजीनियरों कौ हैं 
इससे कही अधिक शिल्पियों कौ है, क्योकि इन्ही के ऊपर किप्ती भी उद्योग का 
अधिकांश भार रहता है, और इन्हों को कुशलता पर उद्योग की सफलता निर्भर है। 
अतः इनकी अशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार करने के लिये आयोग ने लिखा है !४/ 

१. १६५६ तक इन्जीनियरों तथा टेकनिशियनों का अनुपात १:१४ कर 

दिया जाय । 

२. उद्योग के सहयोग से समय-समय पर सर्वेक्षण ($प्ा७८५) किये जायें, 
और उनके आधार पर देकनिशियमो के भ्रश्चिक्षण के लिये प्रादूय-विप्र्धों 
का विस्तार एवं धुन निरीक्षण किया जाय । 
डिप्लोमा प्रशन करने वाले स्कूलों से व्यावहारिक कार्य पर अधिक 
बल दिया जाय । मह ध्यावहारिक काय॑ प्रोजेक्ट के रूप में क्रिया जाय। 
डिप्लोमा-कोर्सों में औद्योगिक अनुभव पर भी बल दिया जाय । 
ओद्योगिक झांत्रों मे पॉलिटेक्लिक्ों की स्थापना को जाय | 
जी पॉलिटेक्निक स्कूल गमीण क्षत्रो मे स्यापित हैं, उनमें कृषि सथा 
कृपि-सम्बन्धी उद्योगों की क्षिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय॑ । 
७. पॉलिटेकनिक स्कूलों के लिये अधिकांश शिक्षकों की नियुक्ति उद्योगों 

है की जाय । इन लोगों के लिये साहित्यिक योग्यताओं (#द्त॑त्यायंट 
एएआध्वा०)) में कमी वी जाय । इसका वेतत योग्यता के अनुसार 
हिरधारित ने किया जाय, वरन्‌ औद्योगिक अनुमव के आधार पर ) 
८, यधीसंम्मद छात्रों को वास्तविक ह्थितियों में प्रश्चिक्षण प्रदात किया 
ः जाय । इसके विये डिन्नररें तश दा शो छुट्ियों ओ उलएदग कार 
>> दे लिये प्रोत्मादित किया जाय 4 इनके द्वारा निधित वस्तुओं से 


ध्यादसायिक, प्राविधिक और इंजीनियरिंग-शिक्षा १६ 


भाष्यमिक स्कूलों को प्रयोगशालाओ को सुसज्जित किया जा सकता है 
या बेचा जा सकता है ! 

६. पॉलिटेकनिको के प्रथम दो वर्षों मे विज्ञान तथा गणित के कोर्सों को 
उप्नत बनाया जाय । 

१० टेकनिशियनों के पाठय-दिपियों मे औद्योगिक मनोविज्ञान ([70फ४धंगे 
ए9८४००४)) तथा प्रबन्ध (१(४ए७४7८7/), परिव्यवाकन तथा परि: , 
मापन (0०5प०8 307. 2४/»700) नामक विषयों को स्थान दिया 
जाय । 

११. राष्ट्रीय आवश्यकताओ को ध्यान में रखकर पालिटेकनिकों के कोर्सों को 
चतुर्थ एवं पचम पचदर्षीय योजनाओ मे पुनगंठित किया जाय । 

१२. पॉलिटेकनिको मे सर्टीफिकेटो तथा डिप्लोमा स्तरों पर बालिकाओं की 
विशेष रुचि के पाठ्य-विपयों की व्यवस्था की जाय । 

१३. बालिकाओं को निम्त-माष्यमिक स्तर पास करने के उपराब्त इन 
पाठ्य-विषयो को लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । 

१४. पॉलिटेकनिकों मे होने दाले अपवध्यय को रोकने और उनको अधिकाधिक 
उपयोगी बताने के लिये अत्येक सम्भव उपाय को काम में लाया जाय | 

११. कुछ पॉलिंटेकनिंक-विद्यालयों में पौस्ट-डिप्लोमा (2०४-0फणाओ) ५ 
कोर्सों की व्यवस्था की जाय । इनमे दे टेकनिशिथन प्रवेश के 
हों, जिन्होंने डित्लोमा प्राप्त करने के पश्चात्‌ कुछ बर्षों का 
अनुभव प्राप्त कर लिया हो । 

गैक्षा 

आयोग ने शिल्पियों या टेकनिश्चियनों में डिप्लोमाधारियों फो भी स्थान दिया 
पर दोनों के प्रशिक्षण के बारे मे अति व्यापक सुझाव दिये हैं। इनका अनुपात 
या जाना आवश्यक है, क्योंकि इस समय इंजीनियरों और टेकनिशियनों का अनु- 
।१*१४ है। वंगे तो यह अनुपात कम है, पर एक हृष्टि से अधिक है। कारण 
है कि इन टेकनिशियनों की अपेक्षा कम पढ़े-लिखे मिस्त्रों अधिक अच्छा कार्य करते 
और वेतन भी कम लेते हैं। इसलिये उद्योगर्पात टेकनिश्वियनो की अपेक्षा मिस्त्रियो 
रखना अधिक पसन्द करते हैं और रखते भो हैं। परिणामत. बनेकों टेक्निशियनों 
र हिप्लोमाघारियों को नोकरी थाने के लिये बढुत काफी दोड लगानो पड़ती है । 
वैश्यक्ता इस दात कौ है कि अध्यंयत-काल मे टेकनिशियनों को इतना व्यावहारिक 
न दे दिया जाय कि वे भिस्त्रियों से अधिक योग्य और कुद्ल सिद्ध हो। यह तमी 
#भव है, जब उनको उद्योगों मे प्रतिदिन प्रशिक्षण के लिये भेजा जाय । आयोग ने 
पर सम्बन्ध में सुझाव देकर अति उत्तम कार्य किया । 


(१४ विश्लाजआायोग : कौठरी कमीयत [ुरा३ और सौ) 
डर प्रति 


आयोग का यह शुझाव अच्छा है कि बालिकाओं को प्राविधिक कोर्सों गे 
|; 


आकवित किया जाय । व्यवसाय-सम्बन्धी ऐसे अतेको इल्टे-युहके कार्य होते हैं 
बालिकायें बहुत कुधघतता से कर सकती हैं। 
४. अन्य व्यावसायिक द्षिक्षा 
एथ्ष एम्ल्रींगाओों (07९॥व0ा 
आयोग का विचार है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विभिन्न सहारे 
ग्राउघ-क्रमो की व्यवस्था की ज/य । इस स्तर पर पॉलिटेकनिकों के साथन्साय विक्षा” 
प्रणाली को अधिकाधिक व्यावश्लात्रिक एवं विशभेषीकृत बताया जीये। उच्चतर 
प्राध्यमिक स्तर पर वाणिज्य, वैज्ञानिक तथां औद्योगिक कार्यों के विभिन्न पाठ्यक्रमों 
की व्यवस्था की जाय । इस स्तर पर कुछ पराठ्य-विषय अपने अन्तिम रूप प्र 
प्रदास किये जा सकते हैं । बालिकाओं के लिये गृहविज्ञान, पोषण (४००७), 
पृ्सि ज्र, सामाजिक-काय आदि क्षेत्रों मे २ से ४ वर्ष की अवधि के कौ प्रदान किये 
गाय । इनके अतिरिक्त कुछ व्यवसायो--प्रसार कार्य-कर्ताओं, भाविकों ] 
णिज्य-कला तथा डियाइन (0०फ्राशकलाब! 878 &६ 0०880), वितरण सम्दसी 
पापार आदि के लिये विश्येष स्कूलों की स्थापना को जाय । 
टेकनिकल हाई स्कूलों तथा पॉलिटेकतिकों से पास करने वाले घात्रो को स्वयं 
(पने छीटे-छोटे उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय या दूसरों के 
व मिलकर लक्ु उद्योग, बकेशाप तथा अन्य आवश्यक कार्य करने के लिये सहायठा 
री जाय । 
पमीक्षा 
अन्य व्यवसायों के सम्बन्ध मे आयोग के सुझाव अति अभिनन्‍्दनांध हैं 
ग्ाष्यमिक स्तर पर शिक्षा-प्रणाली को व्यावसायिक रूप दिया जाना वाछनीय है । 
इमसे विभिश्ष व्यवद्यायों को कार्य-कर्त्ता मिल सकेंगे, सामान्य शिक्षा देने बाली उच्च- 
[शक्षा-सह्याओं में छात्रों की भीड कम हो जआायग्री और वे छात्र जो उच्च-शिक्षा प्रार्प्ठ 
नही कर सकते हैं, किसी धम्षे में लग जायेंगे । 
यह बहुत आवश्यक है कि अआविधिक शिक्षा-आप्त छात्रों को स्वतस्त्र रूप से 
क्पता विजी कारीवार करत के लिये प्रोत्साहित किया जाय । इससे देश में उत्पादन 
और उनके द्वारा तिमित वस्तुओं का मुल्य भी कम होगा, जिससे जनता को 
बहुत इन्तोष मिलेगा । का, 
४. इन्जीनियरों फी शिक्षा 
&0ए९४७०० थे छम्ड्ठाएल्ल5 
इंजीनियरों जी सिक्षा से सम्बन्धित आयोग के सुरूाव निम्ताललित हैं :०- 
इजीनिंयर्रिंग की दुघ शाखाओं, जैमे--विधुत-अद्ु-सरबन्धी (8/०९०४०- 
7. हां) और उपश्रण-सम्दस्घो (जाफराववशाशा) धिया मे. सिये 
योग्व एवं ह्ठिमाशाली मील एसन्सी* पास दात्रों को छुता जाय। 
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३. 


१० 


११. 


श्र. 
१३. 


रैड- 
१९, 


सप्रोक्षा 


डिग्री कोसे के छात्रो के लिए तृतीय वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदाव 
किया जाय । 

बर्कशाप-प्रेकिटस (७/०7०४४०% ॥78८४०८) में उत्पादन कार्य पर 
अधिकाधिक बल दिया जाय 

परिवठित आवश्यकताओं को पूति के लिये पाठ्य-क्रमों को विभिन्न 
प्रकार का बताया जाय + 

पाठघ-विधषयों को विशेषज्ञ समितियों के परामश से संशोधित किया 
जाप | 

रासायनिक प्रौद्योगिकी ((#लणाव्ण प्रल्णाण००६)), विमात-विद्या 
(#ट०74ए७०३),. नक्षत्र-विज्ञान (#॥7073ए९४3). बादि परादय- 
विषयों का विकास किया जाय । 

टेकनॉलॉजी के सस्थाठों और कॉलेजों द्वारा उद्योगों को आवश्यकताओं 
को पूर्ति के लिये कार्य किया जाय | 

शिक्षकों के लिये व्यापक रूप से “समर इन्मटीट्यूट्स' (इए0फ0णटः 
[0$४००$) को व्यवस्था बी जाय । 

प्रचलित इन्जीतियरिय कांतिजों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों के 
शिक्षकों वो अन्य विभागों के शिक्षकों से कम वेदन घिलता है । इस 
स्तर-भेद को समाप्य किया जाय । 

शक्षण-वयदर्साय को आऊर्पक बनाने के लिये उपयुक्त वेदन-क्रम लागू 
बिये जाये । 

टेकनॉलॉजी-सस्थान, स्तातक तथा स्तातदीत्तर दात्रों के लिये व्यापक 
आपार पर शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम सचालित करें। इन कीर्सों में 
विश्व को दूसरी आधुनिक भाषा, जैसे--रूस़ों या जम॑न बो स्थात दिया 
जाय । 

टेकनॉलॉजिशल क्षेत्रों मे उन्नत अब्ययन केन्द्रों को स्थापनों की जाय । 
सरकारी कॉलेजों भे शिक्षकों के बार-बार स्थान-परिवतंन को प्रणाली 
को रोका जाय ! 

स्नातकोत्तर प्राठय-विषयो मे रड्िददता को स्थान ने दिया जाय, 
क्योकि ये उदोग की समस्याओं से सम्बन्धित हैं। 

उच्च स्तर के विश्येपोह्ा पादर-दिषयों छो व्यवस्था एवं उनका 
संबासन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाय । 


आयोग ने इस्जोनिवरो को दो जाने दादी प्राव, सभो धकार को शिक्षा पर प्रताण 
डाला है । 'वियुत-यणु-विज्ञान' एक सया विज्ञान हैं। हर देश में इसके अम्पयत को 
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ओर विश्ेप ध्यान दिया जा रहा है । भारत को भी ऐसा करना है, अन्यदा वह पोधे 
रह जायगा । विज्ञान की प्रयोगशालाओ और उद्योगों से प्रयोग डिये जाते के तिये 
नाना प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है! भारत को अभी अपिरांध 
उपकरण विदेशों से मेंगाने पड़ते हैं, जिससे बहुत-सौी भारतीय मुद्रा देश से बाहर पसी 
जाती है । इसको रोकने के लिये देश में अधिक से अधिक उपकरण बनाये जाते कई 
प्रयास क्रिया जाना आवश्यक है । 

व्यावहारिक श्रशिक्षण का सुकाव अति उपयुक्त है, केयोकि अभी तक एस 
प्रकार के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है । वक॑ंशाप-प्रेकिटस मे, उत्पादननकायं पर 
बल दिया जाना चाहिये, क्योकि अधिकाश इजोनियरो का सम्बन्ध उत्पादेन से होता 
है। पाठय-क्रमो में सशोचत और परिवत॑त की आवश्यकता है, क्योकि विदा” की 
प्रगति के साथ-साथ उत्पादव की विधियाँ निरस्तर बदलती घली जा रही हैं। 
एसायनिक प्रौद्योगिकी का, ओर विशेष रूप से वियान-विद्या एवं नदतर-विशान के 
पराठय-क्र्मों का विकास आवश्यक है, क्योकि भारत इन विषयों में बहुत पिछ्ठडा हुआ 
है । इस्मीविररिय कॉलेजों के शिक्षकों, उनकी वैतन-दरटों बर उनके प्रशिक्षण के गोरे 
पे आयोग ने जो सुझाव रिये हैं, उतको मान्यता दी जाती चाहिये, बयोकि देखा करने 
पे इस्जीतियरिग कॉनिजों दाग शिक्षण रतर ऊंचा उठेया १ 


६» पन्राचार पादय-क्रम 
ए०्सरएक्रउला०ट (7ण३छ 


आयोग मै इगा रात पर बात दिया है कि प्रताभार हारा श्यावशारिक, 
गविधिक और इस्जोनिररिंग-शिक्षा देते को स्यवस्पा को जाय । उसने लिसां है हि 
हू कार्य तत्काल ही घुरू कर देगा चाहिये । पर इसका अमिप्रार यह नहीं है कि बिता 
ऐजै-सपके इस बाय को प्रारम्भ कर दिया जाप। इसके विपरीत, पहले पूर्ण तैयारी 
ही जाप, तैयारियों का परीक्षण दिया जाय, और फ़िर कार्य को प्रारम्भ हिया 


ह4 4 


(22828 में पत्राबाए ढाएं स्थावतायिक शिक्षा दैते की उ्ित स्यशरचा सही 
| दुछ हुए और विदेशी फर्ष, डिसोंने ऋपने को कतिश या इररीश्पुट बी गंजा 
हे है, इस डार हो बर एहे है, पर उतरीं प्वेप अधिर में अषिक कंप्राता है। 
मनिए्‌ बतरी थिक्ता ंकियों शो बहुव मै/ऐी बढ़ती है। उहेँ थक दहैता तो बोह़ा+ 
होता पहना है, *ए देता दहतवा है शाही । अतः साचााव ब्राए का अ्वकि वत्राषार 

कटिता ते भार महीं रठा पता है । बह जेंता हि आादोग हा शुष्टक है वह 
है: हप इल्च में (िंदा जाता कहिये ॥ हचही इस शिना है सिरे 


/ शरबार हारा आते रे प 
रे न मे शय बप लिया अस्य बटर, डिलते अभी भोग इससे शाशरिरिर 
सक>ओ 


एनिविसताविक, प्रादिधिक और,इंजौनियरिंग-शिक्षा ११७ 


७ व्यावहारिक प्रशिक्षण में उद्योगों का सहयोग 
(ए०-णुश4(०१ ण॑ [00779 ऐ५ ए्ल्‍र०वट॥ प्राभंणंगड़ 


आयोग का विचार है कि व्यावहारिक प्रशिक्षण को सुविधाओं का विस्तार 
«किया जाय। इस समुय्‌ विभिन्न उद्योगों मे केवल ३,००० प्रशिक्षणाथियों को प्रतिदर्ष 
अशिक्षण प्रदान करने के लिये सुविधाएँ प्राप्त हैं। इन सुविधाओं को बढ़ाकर कम से 
। मे १,००० भ्रशिक्षणाथियों को प्रतिवर्ष उद्योगों से प्रशिक्षण दिया जाता चाहिये । 
सरकार उन उद्योगों का घुताव करे, जिनमे छात्रो को उपयुक्त प्रकार से व्यावहारिक 
प्रशिक्षण प्रदान किया जा सक्नता है। केद्रोय सरकार, औद्योगिक सस्थाओं को 
सहायता प्रदान वरे, जिससे वे योग्य प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्त कर सरकें। ये 
प्रशिक्षण-अधिकारी, छात्रों को सर्वोत्तम प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करें । 


म;, व्यावसायिक, ,प्राविधिक व इन्जीनियरिंग-शिक्षा का प्रशासन 
47णाग्राप्राशाण ण॑ ए०९०४१०००, प्रश्काप्रंट/ & ए्फ्टॉण्ल्थाएड़ 200९4009 


आयोग ने ब्यावसायिक, भ्राविधिक और इन्जीनियरिंग-दिक्षा के विषय में 

अधोलिखित सुझाव दिये हैं .-- 

१ 'विध्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' डैसा सगठन स्थापित किया जाय, 
जिम्मे “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग', ब्यावमायिक सगठनों, उद्योगो 
तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । इस सगठन का 
एक पूर्णकाल्ोन अध्यक्ष हो । 

२. यह सगठन “नियोजन आयोग” (ए]शाफाह (0०णाणा5छ००) तथा 
“इन्सटीव्यूट ब्रॉफ एप्लाइड मेनपॉवर रिसर्च (0806 0 
499॥०0 (७॥90५४९॥ १९४८७८॥) के पूर्ण सहयोग से कार्य करे । 

३, टेकनॉलॉजी-सस्थानों ([750065 ०07 र८८०ा०००९५) को विश्व- 
विद्यालयों की स्थिति प्रदान की जाय । 

४. सभा राज्यों मे 'डाइरेक्टोरेट ऑफ़ टेकवोकज एजुकेशन ()॥6८0/6 
0 'रच्फणप्ण 267०5ध०7०) स्थापित की जायें। इनको शिक्षा 
सस्याओं के लिये आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति, अन्य विपयो के 
सचालन एव नियन्त्रण के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार दिये जाये । 

५. कलिजों के प्रिसिपलो को अपती सस्थानो में ईैक्षिक सुविधाएँ प्रदात 
करने के सम्बन्ध में अपना निर्णय प्रयोग मे लाने का अधिकार दिया 
जाव । 

६. प्रिसिपल या उसका मनोनीत सदस्य उन सभी उपसमितियों का अध्यक्ष 
हो, जो प्रादृय-विषयों के विकास तथा अनुशासनात्मक कार्यों को चताने 
के लिये नियुक्त को जाये ॥ 


१६५ हलिकल %॥ह"€ : अपनी इईफ॑क (दुएाप और दर | 


(8 

है १6 ॥ 7 है #(3% ही है [# 47 कट इ, 2 विपिर और /2५% 
४१ है इ० ह३ सै विद कावकिए जि -द [4 काओद है हशार रृह हा 
' जहर विद! बाप 2 (३४३ से प्रहार क अरनिनन्अफर 4 दिटा 
बा, (84-५3 एल्‍्कन्‍न्‍ च 762* <श सब जज) आए डा हब! 
॥ हजरत छी अध्डिड ताक डे अटुहार डिए ऋरि7 बाड़े बट! बहप्ा दा 
|। ब!४, बह! है ४१% बच्कूषा हैं । 

अप क बा हुतत तुण' 4 ६-- शो १९१९ आह शैद+ह १ देवुदैएक बाय 
कदर दि ्थःज २ वित्त डा टिफजानओ वह इटो। डा गाव बशा 
कष्ट है 

हारफव है रगड़ दादी शुझावी दे १३ गरायक जही है। मरोए डेशव 
| ढ। दर्जन चुका है। हहव डाई डिएय ताभ होता, मदर मद्ी आच है। 
(६ शासाद ही बुध विकता 4, इशा।।व उतने हा मर जार हा दुष्घर (्‌ 
4 





अ्रष्पाय १७ 


विज्ञान-दिक्षा और अनुसंधान 
50ए६४८८5 ए०एटशा05 < ए६5६३२९ावा 


इस अध्याय में आयोग ने जिन बातो का वर्णन शिया, वे इस प्रदार हैं -- 
१--विज्ञान-प्रगति-सम्बन्धी सामान्य सिद्ान्त, 
२--विज्ञान-पिक्षा वी प्रगति, 
३--विश्वविद्यालयों मे विज्ञात-अनुमस्पान, 
४--विश्वविद्यालप्रों मे अनुसम्धान-ब्यय, 
३--विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रीय मोति । 
१. विज्ञान-प्रगति-सम्बन्धी सामास्य सिद्धान्त 
एलतललाओ) एफडलजञास एव्ड्गाधीणड शफ०हल्‍ा/ल5 न इतुलाव्र 


आयोग गा विधार है कि राष्ट्र की धूरक्षा, प्रयति एवं कल्याण, दिज्ञान एवं 
प्रौद्योगिही बी शिक्षा दा अनुसन्धान बी होद प्रगति, नियोजिस विकास तथा उसके 
युवारमक पक्ष पर निभेर है। यह बड़े दु.ह गी यात है कि भारत आज इस शात्प 
में सबसे निम्न धेणी में आता है। इसके अतिरिक्त, मारत अपने मशागरिडों बी पिक्षा 
एए जो धनराशि स्यय शरता है, वह भी दूवरे देशों गे तुलना में गदुत शम है । 
पस्तुत. भारत के पाया सोमित साधन हैं ! सीमित शापनों से ही हसे अपने राष्ट्र 
हो प्रगति भी ओर ले जाना है। इन साधनों को ध्यान में रतबर आयोग मे विडात 
सदा शोद्योगिषी हे शेद्रो में तोद प्रगति बरने के लिये अपोलिशित सुम्यव दिये है -- 

१. छाज्ों को दिद्ञान की शिक्षा देने बे लिये “बप्ताटमक पघासी” 
(50०८७५९ #&[घ५००८४) शो ए्रहृण विया जाय, अर्दाव सर्वोत्तम छात्रों 
को ही चुरा जाय । 

३. स्तातबोत्तर अध्ययन तथा अनुसन्‍्दान वे विपयों दा अनाद डडौ 
सातशता से विदा जाय ओऔए पु ऐसे ढेन्टों को हदापता वी जाय, 
जहाँ सर्वोत्तम प्रशार का कार्य दिशा जा से । 

श्श्र 


शिक्षान्धायोग : शोठारी बमीशद (पुसाव और कम] ५ 


वेजञामिक मानवन्धक्ति (इलंत्ाहट कैशकफृत्कध) के गरोर में 
उच्च बुदाघता को प्राप्त करते का सदय तिर्पारित दिया जाय / 
विजन जा विकास राष्ट्रीय, झांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विएदेतर्र 
अवद्ेलना करके ते किया जाय, दरन्‌ इसबी आपार बताकर / 
विज्ञान की श्षिक्षा मै उसके मूसमूत घ्विद्धास्तों एवं प्रक्रियाओं हें कि 
पूर्ण तथा सृजनात्मक चिस्तन पर बल दिया जाय । 
२. पिन्नान-जिक्षा की प्रगति 
काण्ड्ारुठ ण॑ 586706 827एट॥707 


आयोग ने विज्ञान को शिक्षा के विकास के लिये अधोलिल्ित पुताई 


६० 
है 
है] 
५ 
दिये हैं .-- 


| 


५ 


विज्ञान तथा गणित में स्तातकोत्तर पराठय-विषयों के स्तर वो कैप 
उच्च ही न बनाया जाय, बरन्‌ इस इतर पर छात्रों की सह्या में रो 
वृद्धि करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएँ जिससे उद्योगों गो 
आवश्यकताओं की पुत्र की जा सके । 

विज्ञान तथा गणित के उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना वी जाय 
इन केन्द्रो में योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को थिक्षक नियुक्त स्थि| 
जाय । यदि सम्भव हो तो कुछ व्यक्ति बन्तर्राष्ट्रीय' रुपाति के हो 
कुघ 'विडिटिंग प्रोफेमरो' (एघधण्ड 770७505) को समझोते हे 
भाधार एर ३ ही ३ वएं की अवधि के लिए तियुक्त किया जाब। 
"विश्वविद्यालय-अनुदान आग्ोग' एक अश्लिल-भारतीय समिति नियु्फे 
करे, जो विज्विडिंग प्रोफं सरो की व्यवस्था करे । ड़ 

भारत के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्याति के वैज्ञानिक विदेशों में कार कर 
रहे हैं। 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग” उन्हे तथा अन्य विदेशों 
दैज्ञानिकों को आमन्तरित करे । 

विज्ञान को शिक्षा के विकास में क्षेत्रीय असमातताओं को कम किया 
जाय । 

राज्ज्य में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी का विकास उसके आधिक विकास से 
सम्बन्धित किया जाय 4 


“विज्ञान मे पूर्व-सनातक तथा स्नातकोत्तर प्राठध-विदयों को आमूल रूप 


में सछ्योष्रित किया जाय। 
विज्ञान-विभागों में प्रायोगिक तथा सैद्धान्तिक.पक्नों मे सब्दुलन स्थापित 


किया जाय । प्रायोगिक भतिकप्मासत्र' तथा रसायनदास्व के विकास 


दर विशेष ध्याव दिया जाय । 
प्रत्येक कॉलेज ठेगा विश्वविद्यालय में विज्ञान की समुचित रूप से 


१४ अमन. मम 


विज्ञान-शिक्षा एवं अनुसंघान १६१ 


१०. 


३११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


१६. 


१७. 


है, 


सुमज्जित वर्कशञाप हो। छात्रों वो इन वर्कशार्पों के यन्त्रों का उचित 
प्रयोग करना सिखाया जाय + 
ओद्योगिक कार्य-कर्ताओं को पत्राचार द्वारा शिक्षा तथा सायकालीत 
कक्षाओं के साध्यम से इस वर्कश्ार्पों का प्रयोग करने के लिये सुविधाएँ 
दो जायें। 
दैज्ञानिक दिषयो के छात्रों को सास्यिकी (50809708) का सामान्य 
ज्ञान प्रदात किया जाय 
मिल्लित पाठ्य-विषय, जिसमे एक प्रमुख विपय तथा दूसरा सहायक 
विषय हो, प्रदान किये जायें 
विज्ञान तथा भ्रौद्योगिको को शिक्षा-प्रणादरी का अभिन्न बंग बनाया जाय 
बयोकि यह आज के युग की महत्यपूर्ण माँग है । 
दो वर्ष के एम० एस-सो० को के अतिरिक्त एक वर्ष या कम अवधि 
के बुछ विद्येष को प्रदान किये जाये जो वर्तमान वेज्ञानिक, औद्योगिक 
तथा अन्य आवश्यकताओं की पूति कर सकें। इन पाठ्य-विपयों का 
सचालन विश्वविद्यालयों के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों, इस्जी+ 
निर्यरिंग तथा कृषि-संस्थानो या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किया जाए।॥ 
विश्वविद्यालय तथा इन्‍्जीनियरिंग सस्थान योग्य औद्योगिक कार्य-कर्ताओं 
को पत्र-ब्यवहार द्वारा शिक्षा तथा सापकालोत कक्षाओं के लिये मर्ती 
करें । इन संस्‍्यानों मे डिप्लोमा तथा डिप्री कोर्सों के अतिरिक्त मिस्त्रियों 
((०९४७७०)), प्रयोगशाचा-शिल्पियों ([8902/079 7 ०८४एंलं&059) 
ठया अन्य कुशल कायं-कर्त्ताओं ($४॥८१ 09८४०७) के लिये विशेष 
एवं लघु कोर्सों का भी आयोजन छिया जाय | 
एम० एस-मी० स्तर के आगे एक नवोन उपाधि वी व्यवस्था वी जाय। 
इस नवीन उपाधि का कोर्स वेकल्पिक आधार पर प्रदान विया जाय । 
विज्ञान के 'समर इन्सटोट्यूटूस' (50८2छा८ [050(ए८४) की व्यवस्था 
की जाय । इनमे स्कूलो, कॉचेजों तथा विध्वविद्यासयों के शिक्षको को 
आमन्त्रित किया जाय । इनके द्वारा देश की विज्ञान-शिक्षा में महृत्त्व- 
पूर्ण भुधार किया जा सकता है । 
“अन्तर-विश्दविद्यालय-परिषद' और “विश्वविद्यालय-अनुदात-आयोग 
पूर्-स्ताठक तथा स्नातकोत्तर स्तरों के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
के अन्त तक देश में विज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तकों के निर्माण करने के 
लिये महृत्त्वपूर्ण कुदप उठायें 





१६. भारदोय भाषाओं में ईजानिझ धब्दावत्ों (इलंद्ाप6० गरललम्णंण०३१) 


श्र 


8६१ टिफ्रालवोव : बच्टती दददप (दुशर गौर हरैर) 


बहने है जिये शो कदक कड'ड़े हे३ है, हें इगहआार है । एस 
4/क थे हर धर ब(ेखपूर्प ददाग हरे आर । 
॥॥ 

विकाक लिक्ता को ढक डै लिरे झापोग हे शुमार आदर 8 
शहुावों को ढायाश्दित ढाने हे दिशिल हो ददते छाप होगी इरए 
रिज्ञात है। धर डे शाव-शाप दिफाक के १४ को उपर बताता भी अति है 
ढाएग यह है हि देवव रंप्दाए पड़ उप्र मे काम सही बतेदा । रिहल शो वुए लक 
पत्ते भी ररतो होगी । हेगा कर डे ही मारत उठ देशी डै हा पे मे पा नि 
बार गढ़ेया, जिड़ो बाज दिशाह वे शेर में दगवियोस माना गाता है । 

दिहास-रिज्षा दी सुविधाओं से शिरतार, दिजात डे उच्च ढेस्दों डी हारी 
अलररष्ट्रीय क्याति के बैजानिडों को विमंदरण, दलाल दे प्रादूउ-विपर्रों में मादा 
परिवर्तन, ग्रेंडालिर और स्थावरारित्त प्चों मे सठुसत, गुमशित बर्टत, 
दकाचार द्वारा शिक्षा, सारक्रमीत कक्षाओं की स्यवाया इत्याइि--ये ऐसे मुकार है 
जितदी ध्रंब्थता वर 6निर भी संदेह रहीं हिया जा शहठा है । सरेह रैदल इस दा 
पर हिया जा शदता है ह-ह रा इत सब सुभादों को जार्याडितत डियां जा धरेंगा ? 
यहि हाँ, शो इनके लिये पन जहू से मायेगा ? यह एफ ऐसा अ्इ्त है, शिसका उत्तर 
केवल शरार दे सती है। यदि वह बाहे तो साधनों को थुटा सकती है, और श 
प्रवार देश में विजान जो प्रगति का सेहरा अपने सिर पर दौँय सकती है । 

३. विश्यविधासयों मे विशान-अनुसंपान 
एच्रासञअत( एे/त्अ१ए0  $तंत्तटर 

श्रामोग का विचार है कि भारतीय शिक्षा तथा अनुसन्धाव को प्रमुख विवंतता 
इस बात में निद्वित है कि मारतीप विश्वविद्यालयों ने अनुसन्धान के क्षेत्र में समुित 
कार्य महीं किया है । आ अब वह समय आ गया है, जब विश्वविद्यालयों में उच्च- 
अध्ययन (या अनुसस्धान को प्रोत्साहन देना--हमादी दाप्ट्रीय नीधसि कया मुलमुत शक्ष्य 
हो । इस शात को ध्यात मे रखकर आयोग ने विश्वविद्यालयों मे अनुसन्धात-काय्य को 
प्रोत्साहन दैने के लिये अभोलिश्चित सुझाव दिये हैं :--- 

१... किसो सी देश के सृजतात्मक वैज्ञानिक देधा इन्जोनियर उसकी बहुमूल्य 
सम्पत्ति होते हैं / अत. इनको विश्वविद्यालयों में स्थान प्रदान किया 
जाये, जिससे उनका प्रमाव अभिकाधिक बड़े । ये शोग केवल वैज्ञादिक 
अनुत्तन्धान में ही योग नहीं देंगे, वरत्‌ सवीस प्रतिभाओं का भी विर्माय 
करेंगे ! 
विश्वविद्यालयों के छात्र तथा शिक्षक उत्तम अकार का अधिक से अधिक 
अनुसस्धान काये करें । 
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पमोक्षा 


विश्वविद्यालयों का प्रत्येक अनुसम्धात कर्त्ता, शिक्षक हो और प्रत्येक 
जिक्षक, अनुसन्धान-कर्ता ! 

यूव॑-स्तावक स्तर के प्रतिभाशाली छात्रों को किसो न किसी प्रकार 
अनुसस्धान-कार्य मे लगाया जाय १ 

विश्वविद्यालय-शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति के लिये उनके अनुसन्धान 
सम्बन्धी प्रकाशनों को प्रमुख आधार माता जाय । 

विभिन्न अनुसन्धान संस्थाओ मे कार्य करने वाले वंज्ञानिको को शिक्षण 
तथा अनुमस्धात कार्य में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाय । 
स्नातकोत्तर छात्रों को अध्ययत-काल में अपनी रुचि के विषय में 
विद्येष योग्यता प्राप्त करने के लिये दूसरे विश्वविद्यालयों या संत््यानों 
में भेजने की व्यवस्था को जाय । 

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग द्वारा शिक्षकों, अनुमन्धान-कर्त्ताओं तथा 
प्रयोगशाला टेकनिशियनों को दूसरे विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्षान- 
केस्द्रो का निरीक्षण करने के लिये पर्याप्त रूप से सुविधाएँ प्रदान बी 
जायें । 

विश्वविद्यालय के गुणात्मक पक्ष मे सुधार करने के लिये सामूहिक-कार्ये 
ग्रद्एा-४०१) का विकास दिया जाय । 

किसी अध्यक्ष या शिक्षक के अधीन किये जाने वाले अनुसस्तातों की 
संख्या को सीमित रखा जाय | 

पो० एच-डो० करने के लिये आवश्यक-्योग्यताओं को उच्च बनाया 
जाय। 

इस समय देश में बहुत थ्ले संस्थानों मे खनुसन्घात-वार्य दिया जा रहा 
है। परन्तु वे विश्दविधासयों से अलग कारये कर रहे हैं। अत' इत 
पंत्षानों को विश्विद्यालयों के क्षेत्र मे खाने के लिये महत्वपूर्ण रृइम 
उठाये जाये । 

रशिदेशों द्वारा प्रदान बी जाने वालो अभिश्दस्यताओं (&८!०४४आ४ए5) 
के अतिरिक्त मारत-सरकार द्वारा दिदेशों में उच्च अध्ययन करने के 
लिये कप से बम १०० फ़लोपिपों की प्रतिवए्ँं स्थवस्था बी जाय ये 
फ्रैसोशिप असाधारण योग्यठा वाले ब्यक्तियों को प्रशन वी जाएें। 
परम्यु उनसे यह छम्रझौता कर लिया जाय हि ये उच्ब अध्ययन था 
अनुसन्धान बार करने के उपरान्त अपने देश में आरर बाय बरेंगे। 


विश्वदिद्ालयों हम मुश्र शा है--अनुसन्धात । इसी से उतरी हराति दही 


' है देश-विरेशों से द्ात्र आहत होते हैं। दुःख के साथ बिखता पह़ठा 
४ , वो छोड़कर और ढिसो झा भी घ्यात अनुपर्घात पह 
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महीं है। इसके दो प्रमुख कारण हैं--धन और योग्य शिक्षकों का बभाव। यदि हि 
विश्वविद्यालय मे दोनो चौजें उपलब्ध हैं, तो भी अतुसाघात करने वाले छात्र कगार 
एक विचित्र बाधा उपस्थित होती है । अनुसन्धान कराये बाला अध्यापक उसको इसे 
अधीन कार्य करने देता है या नहीं, यह विल्कुल अध्यापक पर निर्भर है। दा! डी 
विशेष योग्यता उसके लिये बिल्कुल व्यर्थें है । वह पय-प्रदर्शित होता है--विश्धि 
से, जिन पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जाना अंसम्मव है। अतः यहि गगे। 
यह सुझाव देता, तो अधिक अच्छा होता--अनुसन्धान-केखों की पृपई स्पा की 
जाय और छात्रो को योग्यता के आधार पर उनमे प्रवेश दिया जाय। 
आयोग का सर्वोत्तम सुझाव यह है कि योग्य व्यक्तियों को विदेधों में अध्यात 
करने के लिये अभिसदस्यतायें दी जायें। यहाँ भी एक संकद है। योग्य वयतति 
समझे जायेगे--जो वास्तव मे योग्य होंगे यार डितकों छुताव करने वाले गोष 
समभेंगे ? इसका उत्तर आप स्वय दे सकते हैं। 
४. विश्यविद्यालयों में अनुसंधान-ध्यय 
फडफुल्ाशा।एत्श गा एग्रस्टिआंतु रल्शाए 
आधोग ने विश्दविद्यालयों में अतुसघान-कार्य से सम्बन्धित व्यय के वीरे गे 
अधोलिखित विचार श्यक्त किये हैं :--- 
१. विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण व्यय का 3 भाग अदुसत्पातन्‍्का्य पर सयय 
किया जाय । 
२. 'विश्वविद्यालय-अनुदात-आयोग' द्वारा अनुसन्धान-कार्म को प्रोत्साहन है 
के लिये विधवविद्यालयों को पृथक्‌ रूप से धनराशि प्रदात की जीम ! 
३. अनुसत्पान-कार्ये को प्रोत्याद्िित करने के लिये पर्याप्त विदेशों मुद्रा की 
व्यवस्था की जाय 


समीक्षा 
आयोग के पहनते दो सुझाव तो अच्दे हैं, पर तीसरा उचित महीं जान पहुता 


है । हम इस पद्ष में नहीं हैं. कि अनुसंधान कार्य के लिये विदेशी मुद्दा सी जाय । 
आलिर, यह विदेशी मुद्दा दिस-विस कार्य के लिये ली जायगी / अमी तक विद्वाजाये 
इाठे बहुद-कुछ बचा हुआ था, पर क्यौकि आयोग से शात्वा दिला दिया है, इसतिये 
सम्मव है मि भारत-सरकार उस पर अच्ची तरह कलने त्तगे 
%, विशान-सम्यन्धी राष्ट्रीय सोति 
अडध०्वर्ण 5200० 70॥९१ 
आयोग ने इस बात पर बल दिपा हरि गरबार विशात $ सा्माघ में एक 
जौदि डी विभति बरे $ इस लिपए मे झायोग के गुमाव विर्तॉदित हैं 
शाददीर माजार को पेजातिक झमर्षों में दरामर्ण देते हे लिये श्ताहदार 
छ म्मिरियों की स्पावता करती चाहिये ॥ इत समितियोँ है दिश्व- 
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विद्यालयों, अनुसन्धान-सस्थानों, उद्योगों तथा सार्वजनिक जीवत के 
व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। इन सप्ितियों में 
वैज्ञानिकों तथा प्रोद्योगिकी से सम्बन्धित व्यक्तियों को ही स्पानन 
दिया जाय--वरन्‌ अेशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों तथा उन व्यक्तियों 
को भी स्थान दिया जाय, जिन्हें उद्योग तथा प्रवन्ध का अनुमव 
प्राप्त है। 

'म्त्रिअडल (८४७४८) से सम्बन्धित 'वैज्ञानिक्त सलाहकार समिति” 
(इलला6९० - #0४5०७ 00ए7७0०८) को उपरोक्त सिद्धान्तों के 
अनुसार पुनंगठित किया जाय ॥ इस समिति का एक कुशल एवं प्रमाव- 
झाली सविवालय हो तथा इसे देश बी वैज्ञानिक आवश्यकताभों को 
निश्चित करने का अधिकार दिया जाय । यह राष्ट्रीय अनुस्तत्धान-नोति 
का भी पुनर्तिरोक्षण करे | 

अनुसंघान-कार्यों की प्राथमिकता निश्चित करते समय हमे बपनी 
राष्ट्रीय आवष्यकताओ द्वारा एथ-प्रदर्शित होता चाहिये | 

“राष्ट्रीय अनुसन्धात-नीति' (|र३०08] े०ध४०ा ?0०५) तथा 
विष्वविद्यालयों की नीतियों का प्रमुख कायै--अनुसन्धाव के लिये 
उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना होता चाहिये । 

“राष्ट्रीय विजान-मस्वान' (8४०7७) [0श0९ ण 5तलाव्ट्रे को 
पुनर्गठित किया जाय, तभी बेह “राष्ट्रीय एकादमी' (७०02 
०४0९०) के दायित्दों को पूर्ण करने मे समर्थ होगा । 

एक “विज्ञान एकादमी' (50८0०८ ४०४०८॥३) की स्थापना की जाय । 


आयोग का यह सुकाव है कि वैज्ञानिक भामलों में सरकार को भलाह देने के 

+ लिये सलाहकार समितियों की स्थापना की जाय । हमे इसमें कोई लाम नही दिखाई 

दैठा है। कारण यह है कि इत सलाहकारों से सलाह तो कभी-करमी ली जायगी, पर 

इनको सम्बे वेतन प्रति मास देने पड़ेंगे । अतः ये सलाहकार समितियाँ बहुत मेहगी 

पड़ेंगो । इससे अधिक अच्छा तो थह होगा कि आवश्यकता पड़ते पर शिक्षान्मत्रालय 

के परामश्ं से योग्य व्यक्तियों को सलाह देने के लिये आमत्रित किया जाय | इसमें 
ब्यय भी कमर होगा और सलाद मो अधिक अच्छी मिलेगी । 
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४. निरक्षरता को समाप्त करने के लिये दोहरा कार्-हम बताश जय, 
जिसमे घयनात्मक (5८!८८०४४८) तथा सावभौमिक पति को मपतारा 
जाय। 

१. धयनात्मक पद्धति के अस्तर्गत उन विशेष प्रोढ़ों की शिक्षा की शरशरा 
की जाय, जितको सरलता से साशर बतायाजा रा है) छरो 
साक्षर बताने के लिये बढ़े फार्मों, वाणिज्य, औदोपिक देयों, ठेका सै 
दासो तथा अस्प क्षेत्रों के मातिको को उत्तरशवों दवायांणार ॥ वि 
आवश्यकता परे तो इसके लिये अधिनियम मनाया जाप । एवं शातिशं 
को इस काय॑ में प्रोत्याहत देने के लिये हवर्य सरकार क्रम उजे। 
सावेप्रथम, यह सावजनिक क्षेत्रों में कार झरने बाले तिरणर प्रोगों को 
साक्षर बताये और माझएता-योजना के पादृय-क्रमों में उा तश्तों को 
स्पास प्रशात करे, जो आदिक तथा गापाजिक डरिक्ाम हे वि 
आंवरंपक हैं। इस प्रकार सरकार नेहुटर प्रशत करके सारंशतिर करों 
के प्रौयों को भाशर बनाने के लिये यहू अवितिष्स बता हडरी है हि 
प्रत्येक फर्म या उद्योग का साविक प्रत्येक निरशर कार्पर॑र्ता को हु 
के धमय से ३ बर्ष के अरदर सांशर बना दै । 

६. साइंमोसिक पद़ति के अल्लारत देश ने समानता शितित हिफशों प्‌ 
पुरषों को इस कार में खाया आप | शा्वमौधिक आखोशत के गंगरतों 
में शिक्षकों, दात्ों तदा सयराभिशानत्पाओं को सक्रिय हर में 
शल्मितित किया आप । उज्चतर प्रावबिढ़, हिमम बाध्यधिक्र, उतरा: 
माप्यमिक, ब्यादरगाविह विषाभदो, कतिजोंतवा विशवर्विधांजरों हे 
पुरंजरातह क्‍जए के भी धातकता को प्ोरों को पढ़ाने का काईंबए 
जाए + छा से दह कार्प अभिपय राष्ट्रीय हैरी! है ढक 
अधिक अत के कप में करादा जा सकते है । क्रय ढ़ सिक्ताअरगा धरे 
संत का विशारतरा का जुर कर 4 € िर कब कहे । 

विश्शा5! को दूर डरते है 4 विधालव! को सापुर रद औरत के 

और मै दरिएहक दि! चाप । 

कोई शो शाफररञआण्पोरक पुर्ष (३१ हक हे अम-क के अाएह्४ध के थिए| 

शाप 8 

विखिए! है म7१९ ब० इज के जि (३० छूद॑/क कव्व जा रिया 

[एडच लत आपराधिक के +।4॥ हारा बहदत $१9९ (फल 

हडदाकर (काऋप्कों ह अफाआक डिकर जन्क हट ह श्ोगओक ही 

(कह का हर डर । व 77 ई 4७ बह 47 (३,९ डर 2 

जो वगुठ दाबऊ 


हित कक 


दगस्क-रिर्धा १६६ 


१०. साक्षरता को बनाये रखने के लिये अनुसरण का्प-क्रम (70॥0फ-ए9), 
पुस्तकालय का प्रयोग तथा परठन-साम्रप्नी का उत्तादन किया जाय 4 
समोक्षा 


वयस्कों मे तिरक्षरता का उन्मूलन करने के लिये आयोग ने अति व्यापक बौर 
विवेकपूर्ण सुक्ाव दिये हैं। सावंमौमिक और अशकालीन शिक्षा की व्यवस्था, चयनात्मक 
ओर सावंमोमिक पद्धतियाँ, विद्यालयों का सामुदायिक जोवन के केन्द्रों मे परिवर्तत और 
प्राम-सेविकाओं कौ नियुक्ति--ये सभी सुक्ताव अति उत्तम हैं। इतको स्वोकार करके 
ओर इनके अनुसार कार्य करके वयस्क-निरक्षरता का उन्मूलन अवषय किया जा सकता 
है। पर अधिनियम बनाना और छात्रो को साक्षरता का प्रसार करते के लिये बाध्य 
करना--ये दो बातें हमको उचित नहीं जान पड़ती हैं। इन सुकादो को देकर आयोग 
ने सरकार के कषो से बयस्क-शिक्षा का भार बहुत-काफी 'हल्का कर दिया है । 
दास्तविकता यह है कि निरक्षरता का उस्मूलन करने का दायित्व सरकार पर 
है, भोर सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकार 
ने वयस्कों के लिये उपयुक्त पाठ्य-क्रम का तिर्माण नहीं किया है, भौढ़ो के लिये 
उपयुक्त शिक्षण-पद्धतियों की खोज नहों को है, प्रौद-शिक्षा के अध्यापकों की समस्या 
भा समाधान नहीं किया है, वयस्को के लिये उपयुक्त साहित्य का निर्माण नहीं किया 
और घनाभाव का बहाना किया है । ये सब का सरकार के द्वारा हो किये जाने 
है--छातो, साधारण व्यक्तियों, मिल-मालिकों बादि के द्वारा मह्ठीं । अत: आयोग को 
निरक्षरता-उन्मूलन का उत्तरदायित्व सरकार पर रखना था । फिर भी सरकार ने यहूं 
निश्दप करके कि २० वर्ष में भारत में तिरक्षतता का उन्मूलन कर दिया जायगा, 
अपनी विज्ञान हृदयता का परिचय दिया है ।! पर सरकार ने यह्‌ स्पष्ट नहों किया है 
कि इस विध्ास कार्य को इतने अल्प समय में किस प्रकार किया जायया । 
४. अनवरत शिक्षा 
(०णॉएणकए०ा ६३०ए०४००० 

आयोग ने शिक्षित वयस्त्रों को झिक्षा को जारी रखने के लिये तिम्नलिविठ 

प्रभाव दिये हैं +-- 

१. सभी प्रवार तथा सभी स्तरों को शिक्षा-सस्थाएँ तियमित्र समय के 
परचात्‌ उन ब्यक्तियों के लिये, जो पढ़ते वी इच्छा रखते हैं, डि|म्न 
प्राठ्य-दिषयों के शिक्षण रो स्यवस्था बरने के लिये प्रोत्माहित की जाये । 

३. दिक्षा-संस्थाओं में ऐसे पादृय-विषयों वा आयोजन दिया जाय, जिनके 
द्वारा वयस्कों के साथास्य ज्ञान एवं अनुमव में दृद्धि की जा सके, जिसमे 


वे अपने जीवन की सम॑स्थाओं दो हल करने मे सम्षे हो सके 4 
हज 


$. 06 घा०(७४७०७ दृ७०८४, हैण्ड०६ 23, ॥967. 


७० शिक्षा-आयोग + कोठारी कमौन (घुराव डर समौषा) 


३... कार्यकर्ताओं ((/०४ं:थओ) को जीवन के दृष्टिकोण को विस्टृत बदाने 
तथा अपनी कुशलताओ के विकास के लिये आगे शिक्षा परदावही 
जाय ! इसके लिये विशेष अंश-कालीन प्रादृय-विषयों का आपोण 
किया जाय । 

४... 'केल्रीय समाज-कल्याण-परिषद्‌ दारा संचालित प्रौढ़ स्त्रियों के लिये 
सस्थाएँ तथा मैसूर राज्य मे स्थित विद्यापोठों के समान विशेष सस्पाएँ 
स्थापित की जायें । 

उमीक्षा 

अनबरत शिक्षा को प्रौड़-शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बज कहता अवुद्ित गे 
गैगा। आयोग का यह सुझाव ठोक है कि वयस्कों के लिये अनवरत शिक्षा वी 
यवस्था की जाय, क्योकि यदि ऐसा नही किया गया, तो साक्षर होने के हुख समय 
पद वयस्क फिर निरक्षर हो जायेंगे । पर अनवरत शिक्षा के विषय में आगेग दवाएं 
श्ये गये सुझावों मे कई बातों का अभाव है । 

निरन्तर शिक्षा के लिये अग्रतिवित बातों की बहुत आवश्यकता है--रैंी 

स्तको, चार्दों, समाचार-ात्रो, मासिक और साप्ताहिक पत्रिकाओं, चित्रों आदि गी 
प्रवस्था की जाय, जो वयस्कों की रुचि के अनुकूल हो । एक ऐसी मात्तिक पत्रिरी 
+ प्रकाशन किया जाय--जिसमें सेल-ूद, कृषि तथा विश्व से सम्बस्पित तमाषार 
॥ क्योंकि सवन्साक्षरों के लिये इस प्रकार की पत्रिका की अत्यधिक आवश्कता 
4 आयोग इस प्रकार के सुझावों के बारे में मौन है। सम्मदतः बह ऐसे सुझाव 
हर सरकार का ब्यय बढ़ाना नहीं चाहता था । 

५ पत्राघार पाद्य-क्रर 

((०7त्5कृु०9ठटक८९₹ (0णजल 

आयोग ने ववरक-दिक्षा बा प्रसार करने के लिये 'प्रताचार द्वारा धरना 

; बन दिया है, जिसमें उसने निम्न|कित बातों को रयान शिया है :-- 

१, उते सोयो हे किये पत्रावाए-कोर्सों की स्थवर्षा शी जाय जो अंश 
कासीत कोसों का भी अध्ययन करने में अस्र्ष है। 

२. जो ध्यत्ि प्रावारन्‍में में, उन्हें कभीक्भी शिक्षरों थे मिलते 
के अवसर प्रदान हिये जाये । 

३. प्रशावार-कोसों का रेडियो तथा ट्सीडशिडस कार्य-क्रमों ते साजजय 

स्थापित रिया! जाए । 

पत्राबारकोर्स उत ब्यन्डिवा हे विए भी आपोदित डिये जायें शो 
अबने ओवन को सारी लचा सौस्दपरिणइ महत्द के विबयों ढॉ 
अध्यदत बरहे समृद्ध बग़नता बाते हैं । 

पचाबारंडोर्न हाव, उपाय हा बन्य अंत्रं के कार्यकर्ताओं ड़ 
चविई हो स्यशकिपक दिये मारे। 


६ 


श 


इपस-पिशषां (७१ 
समीक्षा 


वयस्कनशिक्षा. प्रसार के लिए “त्राचार-कोस बिल्कुल व्यर्थ जात 
पस्ते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आयोग को इस प्रकार के कोर्सों से विशेष प्रेम है, 
हरोंकि हर जगह उसने इस पर बल दिया है ॥ तनिक सोचिये तो सही कि ये कोर्स 
वयस्क शिक्षा के लिए किस प्रकार लामदायक छ्िद् हो मकते हैं। १९६१ को जन- 
गणना के अनुसार भारत भें निरक्षर ब्यक्तियों को संख्या ६६.३%, है। इनमे से 
लगभग ७०% प्रा्मों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त, देश मे ८२६ भाषायें तथा 
बोलिएां शोनो जाती हैं। पहली बात तो यह है कि निरक्षर ब्यक्तियों के लिए 
परदाचार-कोर्म अर्थ हो नहीं रखते हैं। दूसरी यह कि इतनी भाषाओं में इन कोर्सों 
दर कौन करेगा? आखिर, साक्षर तो समो निरक्षर व्यक्तियों को बनाया 

] 


हम यह मान सकते है कि नव-साक्षरों के लिए “पत्राचार-करोस हितेकर 

हो मक्‍ते हैं। पर दे इनको पढ़ेंगे क्यों और कसे ? अधिकाश नव-साक्षरों के पास 

इन पर ब्यय किये जाते के लिए न तो घन है, न अवकाश है, और न इच्छा हो है | 

आए तथर में निदास करने वाले किसी निरक्षर व्यापारी को ले लीजिए। बह 

को--समव नष्ट करना समझता है । जितना समय बह पढने मे नध्ट करेगा, 
उसका सद्‌ उपयोग दह घन का अजंत करके करेया । 

इन भव बातों को देखते हुए हम फह सकते हैं कि बयस्क-शिक्षा में 
पताचार-कोसों को लेश मात्र भो उपयोगिता नहीं है । 


६- पुश्तकालय 
0] 


आयोग ने प्रौद-शिक्षा में पुस्ठक्नालयों के कार्य के विषय में अबोलिलित 
सुझाव दिये हैं :-- 

१. पुस्तकाजय-्सलाइकार-समिति' (&ठशब०ण/ ऐशशाफ्रॉाल्ड.. 00 
प।आ।०७) ने सभ्रस्त देश में पुस्तकालयों का एक जाल विद्धाने का 
जो घुझ्पाव दिया है, उते कार्यान्विव किया जाय । 

३. विद्यालयों के पुस्तकालयो को सावंजनिक पुस्तकालयों के रूप में सगठित 
किया जाय और उनमें बच्चों तथा नव-साक्षरों ([प९०-०//८४०७) की 
डुचियों के अनुसार पठन-सामग्र' को स्थात दिया जाय । 
पुस्तकालय गतिशील होने चाहिए और उन्हें वयस्कों को शिक्षित तथा 
आकषित करना चाहिए 3 


डे 


(8। टिवाआापोग : कोडारी कुमीशत (दुसाव और सर्पता) 


७ प्रोड-श्िक्षा में विध्वविधासयों शा कार्य 
॥णंत थे (कत्तााएतड 9 #४णीव :4908075 

पधायोव का विषार है दि दिश्यरिएातरपों को प्रौ्ों हो शिक्षित इसे के 
विषय में अपने दापि/!य को एद्ए करता चादिये। विश्वविद्यासर्रों दो समुदाय के 
प्रमाजिक, आायिक, धशिर तप! मॉस्टरतिफ विकास के विये कार्य झरना चाहिये । 
विश्वदिएांतयप पशापारलोगों, प्रशार ब्याश्यातों, सेमितारों, स्वच्छता, उते 
पकपा पर निपल्कश तय शाव॑जनिह स्वाहब्प-सम्यत्थी समस्याओं पर विषार करे 
उत शिबारों को अनता तक पटेवाने के लिये डिमिप्र आर्दोसतों हा सवालत कर 
कते हैं। क्लायोग व मत है कि प्रौडःशिक्षा के कार्य-द्रमों को संबलित करने के 
हे प्रत्येक दिशतवविद्रालय प्रौड-शिक्षा-विधाग सोते और प्रौड़-शिक्षा से सम्बन्धित 
प्रय॑-फ््मों को चलाने है लिये सरकार द्वारा दिश्वविष्ालयों को आपिक सहायता दी 
द्प । 

८. प्रोड़-शिक्षा का संगठन तपा प्रशासन 
0हग्पाय8099 & ॥४0७/75079007 णा #60व्र 280०४007 
आपोग ने औड़-शिक्षा के सगठत और प्रशासम के सम्बन्ध में विम्तलिखित 
दचार प्रस्तुत किये हैं :--- 
१. राष्ट्रीय प्रोड़-शिक्ा-परिषद' (स्िाठ्छआ एठथ6 ण॑ तैपणा 
&00०३/०४) की स्थापना की जाय, जिसमे समस्त सम्बन्धित मच्तालयों 
हपा साधनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । शिक्षा-मस्त्रासय इस परिषद 
भी स्थापना के लिये क्रदम उठाये । इस परिषद के अधोलिलित कार्य 
होने चादिये ++ 
(म) औपचारिक प्रोड़-शिक्षा तथा प्रशिक्षण के विषय में केख- 
तथा राज्य-सरकार्रों को परामर्श देवा, तथा उतके लिये विभिन्न 
कार्यक्रमों का तिर्माण करना । 

(३) प्रोढ़-शिक्षा के लिये आवश्यक साहित्य तथा पठन-सामग्री के 
लिए आवश्यक साधनों एवं सेवाओं को प्रोत्साहन देना । 

(प) विभिन्न मन्तालयों तथा सरकारी एवं ग्रौर-सरकारी साधनों में 
सामंजस्य स्थापित करना । 

(द) समय-समय पर प्रौद-शिक्षा के क्षेत्र से हुई श्रगति की जाँच करना 
और उत्तकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए सुझाव देना । 

(व) प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में अनुसम्धान-कार्य को प्रोत्साहित करना । 

राज्य-स्तर पर ऐसी परिषदों का निर्माय किया जाय और बिला स्तर 

पर ऐसी समितियाँ ज़िला-परिपदों का अंग बना दी जाये । 

प्िक्षा कै क्षेत्र मे जो ऐच्चिक साधन कार्य कर रहे हैं, उन्हें 


- 
है कल एवं आदिधिक सहायता तथा ओत्साहन प्रदात किया जाय । 


रे 


अध्याय १९६ 


दिक्षा का नियोजन एवं प्रदासन 
+#0एट&7॥70पफ्&, ए.+4४शए6 
दर 
+ए0शाहशाडाए&705७ 


गे अध्याय में आयोग ने शिक्षा के नियोजन और प्रशासन पर अपने विधार 
व्यक्त किये हैं। साथ ही उसते अपने सुझाव भी दिये हैं। हम आये की पक्तियों में 
रा वर्णन कर रहे हैं। 
१. छ्िक्षा का नियोजन 
६0०९३४४०७७५] एग्कावट 
बायोग का विचार है कि भारत में शिक्षा-नियोजन का प्रमुख करार्य--शिक्षा 
ही राष्ट्रीय नोति का विकास करना है। बस्तुत। यह एक कठिन कार्य है, गयोंकि 
एफ तो शिक्षा सविधात के अनुसार राज्यों का विषय है! दूसरे, विभिन्न स्तरों पर 
इटुत से अधिकारी किसी विषय या परिह्िदिति के विषय में निर्णय करते हैं। इस 
विविषता के परिणामस्वकृप एक-सी नोति का विकास करना कठित है। बायोग ने 
राज्यों तथा केन्द्र डी प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन किया और योजता- 
पम्बन्धी इुख «रीतियों के विकास एवं सुधार के लिये सुझाव दिये, जिसमे शिक्षा गी 
राष्ट्रीय नीति का विकास हिया जा सके । ये सुझाव निम्नलिखित हैं :-- 
है. अभी तक छात्रों को संख्या की वृद्धि पर बच दिया गया है। परस्तु अब 
शिक्षा के विस्तार के साथ-राथ, मुक्य रूप से ग्रुणात्मक उच्रति पए 
बस दिया जाना चाहिए । 
है अभो तक यह नोति रही है कि प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक बाय-श्रम में 
हुछ न कुछ कार्य किया जाप । इससे हमारे सोमित साघन बहुत बढ़े 
ऐण्३े 


१9१ कर अन्दर हेलो कजटत (दुआाज हपर रह] 


७ दौड़ हक्ता तें दिपु दिलों का सटे 
परकक ०१ (४१३३४४१४०+ से ४३१ 6 ४:%३/४:5 
हपरीक दा दिरगर है हि दिशकिटएकरों को ४ हो दि/ध४ हरे हे 
विंदर के आपरे दादा कर हु इह्ग आरके लिपप्रदाजएओ हो बपुरार ईे 
हाबाटवर, बत4ढ, एफ़िब तता अपह्टिद् विदतय है 4िए ढाई इगश बटर 
विशखदातर क्बलकारकॉतो, दवार, अराहएवों, तेबिवर्तों, किच्या, हर 
कफदा पप रिश्वत हद! लापकर्निद ररपच्द-बरइल्री सब्ारज्रों पर दिक्रार इरे 
पक रिचरी को अडत! हद परच!ते के लिद विशधिधभ अशरेबरं हो मचःपतर इए 

शहद ते है। अपरोट दा बह है दि रद छिपा हे बपर-कयों को सर्द ढरने ई 

लिए शादर दिधिविदापर हो हिज्ला दिशय सोते और शेह-रिर्षों मे हर्शपत 

ढ!एँ करों को बचारे रे लि३े शाहार इररा दिल्तविधालरों को आदिए रहारता रो 
भाप । 
८. प्रौह़-शिशा रा संगंठग सपा प्रशासन 
0॥हश्ध४॥7० 6 #४»294%07६१०७ ०4 #बश१ ।:०८४ एक 

आपोष जे शोड़ एि्ला कै मोएट्ा और प्रशाशान दे सग्बरर में विस्त्िलित 
विद्ार अह्युत रहिये हैं 

९. 'रा्ट्रीप शे] शिशायरिषए (इिशात्कों ऐल्डाए रण #उणा: 
73००७भ००) कौ रपापता को शाप, जिसर्म शमहते सस्दगषित मरधसर्यों 
तेदां खावतों शो प्रशितित्रि'द प्रात हो । शिक्ान्मस्पासर इस परिपत्र 
शी इधारता रू लिये ऋदय उठाये 4 इस परिपर से अधोलिसित कार्य 
होने भादिदे -- 

(अ) शौपचारिक प्रौड-धिज्ना तपा प्रशिक्षण के विषय में बेस” 
6पा राम्प-सरकारों को परामर्श देना, तपा उनके लिये विभिन्न 
कार्-क्रमों का निर्माण करता । 

(4) प्रौडु-शिश्ा के लिये आवश्यक साहित्य तेषा परठतन्सामग्रों के 
छिए आवश्यक साभनों एवं सेवाओं को श्रोत्साहन देता । 

(ध) विभिन्न मन्वाप्षयों तचा सरकारी एवं शर-सरकारी साधनों प्र 
सामजस्य स्थापित करता । 

(द) समयन्सपय पर ग्रोड़-शिज्ञा के भेत्र में हुई प्रगति की जाँच करता 
और उसकी उत्तरोत्तर उक्ति के लिए सुझाव देना । 

(प) प्रौड-शिक्षा के क्षेत्र में अनुसस्घान-कार्ये को प्रोत्साहित करता । 

शाज्य-स्वर पर ऐसी परिषदों का निर्माय किया जाय ओर जिला स्तर 

पर ऐसी समितियाँ जिला-परिषदो का अग बना दी जाये । 

ओौद-्शिक्षा के क्षेत्र मे जो ऐक्छिक साधन कार्य कर रहे हैं, उन्हें 


है एवं प्राविधिक सहायता तथा श्रोत्साइन प्रदान किया जाय । 


ज्ञीधिक 


अध्याय १९ 


डिक्षा का नियोजन एवं प्रद्यासन 
६0एट#70फ8, 7४.७४ 
द 
#0चञराषाडाएर&70फ 


इस अध्याय मे आयोग ने शिक्षा के नियोजन और प्रशासन पर अपने विधार 
व्यक्त किये हैं। साथ ही उसने अपने सुझाव भो दिये हैं। हम आगे की पक्तियों में 
इसका वर्णन कर रहें हैं । 
३. शिक्षा का नियोजन 
[209९८४00०9 ए]॥७0008 


आयोग का विचार है कि भारत में शिक्षा-नियोजन का प्रगुष कार्य--शिक्षा 
को राष्ट्रीय नोति को विकास करना है। वस्तुठ। यह एक कठित कारें है, कर्षोंकि 
एक तो शिक्षा सविधान के अनुसार राज्यों का विषय है 4 पूसरे, विभिन्न स्तरों पर 
बहुत से अधिकारी किसी विषय या परिस्थिति के विषय में निंय करते हैं। इस 
विविधता के परिणामस्वकूप एक-सो नोति का विकास करसा गठित है। बायोग ने 
राग्यो हवा हेग्ट्र वी प्रथम तीन पचवर्षोष योजताओं झा अध्ययन रिया और योजना- 
सम्बन्धी कुछ »रोतियो के डिकास एवं सुधार के लिये सुझाव दिये, जिससे शिक्षा गौ 
राष्ट्रीय नीति का विकास किया जा सके । ये सुझाव निम्ननिरलित हैं !-- 

१. थभो तर छात्रों की सस्या वी दृटि पर दल दिया राय है । परस्तु बढ 
शिक्षा के दिस्‍्तार के साथ-साथ, मुक्र रूप से गुणात्मर उन्नति पर 
दल दिया जाना चाहिए । 

३६ अपी तक यह नीति रही है हि प्रत्येक सेत्र के प्रस्येक बार्य-क्रय में 
कुछ से रक्त कारण रिया जाप । इससे हयारे सोमित साधन डदुत बड़े 


हि 


१७४ शिक्षा-आयोग : कोडारी कमोशन (घु्रा३ और पोज) 


क्षेत्र पर फैले; जिससे बुद्ध अपब्यय भी हुआ। पररस्तु अइ इस गाते 
की आवश्यकता है कि झुद महत्वपूर्ण शाय॑-क्रपों पर हो प्यात रिशे 
जाय । 

३... शिक्षा-मग्वात्य #४शआा [7प्ध्या ० ह/एटतलणं ऐआतात' के 
सहयोग से विभिन्न राज्यों में शैज्विक्त नियोजन से रग्शन्पित हिपयों का 
अध्ययत करे और विभिन्न रतरों के तियोजन-्अधिकादियों के प्रशिश" 
के सिये पाठ्य विषयों का राधालन बरे । 

४... विश्वविधासप-्अनुशन-आपोग! धिक्षा तियोगत, प्रशाशन तथा वित्त 
से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन करने के लिये उभ्ष केश रघावित 


करने की प्रम्भावताओं पर जिचार करे । 
सपोय लोपतर्त्र में जिभिन्न रतरो--रष्ट्रोप, शाग्पीर तथा स्पाजीय-+ 


श 
बह प्रापमिक्ताओं जो पति (5)2ल्‍ता एॉ पिला) को एन 
हिया आय । 

६. बेस्ट्रोशरण तपा विकेस्ट्रीरुरथ के बोद शम्तुचत पारित रहिए जाप । 
इसरे तिये विद्यातय शिक्षा हो ह्थारों तपा राग्पों ही धाभेशरी और 
उच्च शिक्षा को बेस्द्र तथा राण्पों हो साभं शरी माता जाए । 

स्ौा 


दिक्षा दे विषोजन के शम्शन्ध से आयोग से बटुत ही भदृत्तपुर् सुफार दि 
है | पहं साय है हि अद हर लिशा का थो तिपोज हिदां दशा है, उगतें राफशणा 
गसहों मिस्री है । छात्रों को संब्या पर बचत रिदे जाते में दुशारपर पत्ती मधेजता 
हैं है और हपारे देश में घिल्ठा के स्वर बहुत गिर रे हैं। भा दुत्ता।पक पेश १९ 
बच रैकर ६१४ को ऊँबा करते को बहुत आवायकता है । 

शिक्षा के निपोश' में टिक्षा-मास्वस्धी प्रपपेष्ठ सेत्र को सरध्डिजित रिया बा! 
है । पंतरर०ए४ हपारे भाषन डटुत दे भेष्र पर पेंक गये, हैं । देवा हिंदा अाजा १ 
एिल है, करोड़ि हुआारे शत हित हैं। अत उैंगा! हि आयोग ने कद! है >दु१ 
एटिसा झे विलेन कार्रर्गों को ही कपल करियर 4 

अप्योक हारी बरचाटदिय बच मिए्या थो पद, हे रशोक रच और विकेट का 
के हुए शुघाप आधे है। लि के टिदरेडत में इरको हवा टिर अचजे मे शा डी 
इबरक अवरव है!टी 3 
हे दिक्षा हैं विभिन्न रापमों के साव 

हुकक कई ईंट टफककर 2:१४ २९ उंछ हैं कद कार 

कि ड़? के सिखिक अजय के अऑतरंद बापोन के अदॉकिविक थी चक्की 


ैज्ञा हा नियोजन एवं प्रशासत श्ण्य 


(अ) म्यक्तियत साधनों के कार्य, 
(4) स्वादीय संस्वाओं के कार्य, तथा 
(9) केन्द्रीय सरकार के कार्य । 


(न) व्यक्तिगत साधनों के कार्य 
एकल ते एफ746 आऑधिएपॉडट 

आयोग का विचार है कि शिक्षा में व्यक्तियत साधनों के कार्य अघोलिखित 

छिद्वाल्ों पर विर्धारित किये जाएँ :-- 

१. अमी तक शिक्षा के विकास में स्यक्तियत साधनों ने महत्त्वपूर्ण कार्य 
डिया है ! अत' राज्य को शिक्षा के विकास के लिये उनसे प्राप्त प्रत्येक 
प्रचार की सहायता का सभी सम्मव उपायों से उपयोग करना चाहिए । 

२. बव राज्य ने सभो आदष्यक थोक्षिक सुविधाओं को प्रदान करने का 
दायित्व ग्रहण कर लिया है। अत भविष्य में ध्यक्तिगठ साधनों के कारये 
सीमित कर दिये जायें । 


(ब) स्पानीय संस्षाओं के कार्य 
रण ० [0००0 #णी।०70८४ 


आयोग दा विचार है कि सामान्यतः स्थानीय सस्याएँ शिक्षा के प्रशासन के 
बषशर को दो दर्तो--उत्तम प्रशासन तथा शिक्षा की उन्नति--कै आपार पर प्राप्त 
रखी हैं! यदि कोई स्थानीय सस्था उपरोक्त शर्तों की पूति न कर पाये तो उससे इस 
रे को छोता जा सकता है। भविष्य में स्थानीय सह्थाओ के कार्ये इस प्रकार 


१. अन्तिम उद्देश्य के रूप मे यह आवश्यक है कि विद्यालय तथा उतके 
स्पातीय समुदाय दिक्षा को श्रक्रिया में एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्य 
करें 

इस सम्दस्य में हमारा तात्कालिक उद्देश्य यह होता चाहिये कि ध्रामीण 
क्षेत्रों में ग्राम पचायतें तथा घाहरी क्षेत्रों मे सेबरपालिताएँ स्थानीय स्क्वों 
को सहायता-अनुदान-प्रणाली के माध्यम से चतायें। इसे जद्देर 
सभी राज्यों मे राष्ट्रीय मीति के रूप में प्रहण किया जाये । 

जिला-स्तर पर एक कुधल 'स्यानीय शिक्षा-संल्था त्न्ल्ग 26एक/एए७9 
4ण0०तो)) की स्थापना की जाय । इस दाक्ति को किस 
परिद' (0:ंटा उत्क००] फ०अआ0) के नाम से उताग शला बाग 
है। इस एरिविद्‌ को डिले मे विश्वविद्यालय स्तर से नौचे *ो हर 
विकास एवं सदालन करते का अधिकार हिया जाय। इस शिदालत 
राध्जेद मोति हे हूए भें शक्तर किया जाय | 


१ 
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४. शिक्षा तवा स्थानीय अधिकारियों के सम्बन्ध में इस बात का ध्या 
रेखा जाय कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा शिक्षको को परेशान ने हिप 
जाय, और न शिक्षक स्थानीय गरुटबन्दियों तथा राजनीति मे भाग सें। 

५. 'शिला-विद्यालय-परिपद्‌' के क्षेत्राधिक्रार मे बड़ी नगरपासिकाओं ९ 
छोड़कर शिले का सम्पूर्ण क्षेत्र होता चाहिये । इस परिष३ में गगर 
पालिकाओं, जिस्ता-परियदो, शिक्षा-शास्त्रियों तपा सम्बन्धित विभाग 
दो प्रतिनिधित्व प्राप्त होना घाहिये। राज्य-सरकार का एफ उच्च 
अधिकारी इस परिषद्‌ का पृर्ण-वाल्लीन सचिव हो । 

६. जिले की समस्त स्कूल-शिक्षा--सामाभ्य तथा व्यावश्ायिक--एस परिषद 
के अधीन होनो चाहिये। यह जिले के समस्त राजकीय तथा स्पानीय 
संस्थाओं के विद्यालयों का प्रशासन करे । 

७. यह परिषद्‌ झिते से विद्यालय-क्लिक्षा के विकास को योजता मताये भोर 
उन योजनाओ को कार्यास्वित करे । 

८. प्रत्येक विधालय परिषद द्वारा शिक्षा का फ़ष्ड स्वाप्रित किया जाप ) 

६. शिक्षकों की नियुक्ति एवं उन तदादला--एक विशेष रामिति हात 
किया जाथ, जिसमें परिषद्‌ का अध्यक्ष, सचिव तथा शिला-पिक्षा* 
अधिवारी होने चाहिये । 

(स) फेसीय सरकार हे दिक्षा-कार्य 
फितेश ण॑ (क्राओ 09स%णलञ्ाां 

शाविषात ने बे सट्रोय सरतार को बहुत से शेजझिक दापिव सौंपे हैं। धबीप 

तथा समवर्ती सूष्रियों में केस्द्रोय सरकार के धंशिक दा।यित्वों का वर्णत भिप्तता है। 

जनहों सह्षोप से नीचे दिया जा रहा है ३-- 

भरा ६३ के अनुसाएइ--भविषान मे सागू होने के समय बनारग, अलीगढ़ तथा दिप्ली 
दिश्वविदासय और उत अस्य शिक्षानधंर्पानों गा मार, जिस्हे शंतह़ अडितियम 
द्वारा राष्ट्रीय महाद का घोषित कर दे । 

बार! ६४ के अपुशाए--मारत सरकार द्वारा बेंहानिक या प्राविधिक शिशा की उत 
संरवाओं को धूर्ण रुप से या आदिक कप मे आविक सहायता दी जावगी दिस 
संहद अधितिद्म हारा राष्ट्रीय भहरद को घोषित ढर दे । 

आरा ६४ रू अतुशार--निस्नतिशित के लिये संपीय महदाएँ ,-- 

१. वेधेबर, ध्याइमाविक या प्र/व्िदिर, प्रद्चितान के किक ) इसमे पृलियन 

अधिकारियों ढ प्रसिज्ण शब्मिघित होगा ! 

३. विएव अध्ययनों दा अदुभस्थान के सिये । 

के. शोज [वरटशरक्क्‍माा0०) में बैहाशड दा ऋषटिविक मद्दादता दे 
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धारा ६६ के अनुसार--उच्च शिक्षा या अनुतस्घान तथा वैज्ञानिक और प्राविधिक 
सस्थाओ के स्त॒रो (5(380»74$) का निर्धारण तथा उनमे सामजस्य स्थापित 
करना । 
सप्रवर्तों सूचो के अनुसार--जैम्द्रीय सरकार श्रमिकों के व्यादसाधिक तथा प्राविधिक 
प्रशिक्षण ((०८॥०४० & पल्लाणंव्ब। प्राभंणागड़ ण॑ [0००४ के लिये 
उत्तरदायी है । 
भरत सरकार उपरोक्त कार्यों के बतिरिक्त अघोलिखित शैक्षिक कार्यों के 
लिये भी उत्तरदायी है :--- 
१ राष्ट्रीय तियोजन [ीपिक0008 ए|आपंवह) करना । 
२. दूसरे देशों से शैक्षिक तथा सास्कृतिक सम्बन्ध (80एट्यॉणाड] 6 
एग।णहा पे९]३४०० ज्यां। ०८० (१०७४:९४) स्थापित करता । 
३. संघीय क्षेत्रों मे शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था, संचालन एवं नियत्रण 
करना ; 
४. हिन्दों का प्रचार, विकास तथा उसको समृद्ध बनाता । 
४, राष्ट्रीय ध्वंस्कृति का संरक्षण एवं उन्नति करना । 
६. यूनेस्को (0]१८६०0) जंझे अन्तर्राष्ट्रीय सज्जृो के साथ काये 
करना । 
७. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की व्यवस्था करना । 
आयोग का विचार है कि 'शिक्षा' राष्ट्रीय महत्व का विषय होना चाहिये । 
अत, इस दृष्टिकोण से मारत-सरकार को शिक्षा के विकास के लिये निम्नलिखित कार्य 
करने चाहिये :-- 
१ केन्द्रीय सरकार शिक्षकों की स्थिति तथा शिक्षकु-शिक्षा के सुधार के 
लिये कार्य करे | 
२. $पि, इस्जीनियरिय, चिकित्सा आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे मानव्शाक्ति का 
नियोजन करे । 
3, शैक्षिक सुविधाओं की समानता स्थापित करने के लिये काय॑ करे, जिससे 
उन्नत वर्गों तथा निम्न वर्गों के दीच की खाई को कम किया जा सके । 
४. संविधान के अनुसार निर्षारित आयु तक निःशुल्क तथा अनिवाय शिक्षा 
की व्यवस्था करे । 
माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने में सहयोग दे । 
शिक्षा के स्वरों को सुघादे । 
उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान कार्य के विकास के लिये कार्य करे । 
वैज्ञानिक तथा शैक्षिक अनुसस्थान दी उन्नति करे । 
इषि दघा उद्योग में व्यावसायिक शिक्षा के विश्वास में सहयोग दे ! 
शिष्ता के क्षेत्र भे नेतृत्व प्रदाव करे ! श्र 


ह्क््ह् 


ह़्ल्स 
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समीक्षा 
पायोग ने शिक्षा में विपिन्न रापनों डे कार्यों का स्पष्टीकरण जिया है और 
उनको इस कार्यों के लिये उत्तरदायी शताया है। जैसा दि आयोग ने लिखा है-£ 
ब्यक्तिगठ साधनों के वार्यों को सोमिंत किया जाता आवश्यक है। समय इसका साक्षी 
है। चाई रिपन (॥.०78 पा०7) के समय से प्रायमिक शिक्षा के प्रमार का आाय॑ 
हिल्ट्रिक्ट बो्ें और स्युनिधिपस ओडों के द्वारा विया जा रहा है। उससे भी पहले हें 
माष्यमिक और उच्द-शिक्षा के दिकासनका् में पिशनरी और पारतोए--दोतों संसरत 
हैं। इल गद के द्वारा सचालिय अधिरांश स्वूर्ता और कॉविजों को हालत खराब 
है । यदि धाप शिक्षा का विशृत और पतित रूप देखना चाहते हैं; दो इन स्वूलों और 
कोतिजों को देशिये । व्यक्तिगत शिक्षा-संस्थार्ये व्यक्तियों वी जमोंदारियाँ और ठेके 
दारियाँ हैं। शारकार ने मूपतियों और मरेशों को समाप्त कर दिया, पर शिक्षा के 
ज्षमीदार और ठेकेदार अब भी मोजूद हैं। क्यो ? यदि उचित दिशा में स्िक्षा का 
विकास और विस्तार दिया जाना है, को आज और अभी एक आध्यादेश (0(0 
79॥06) के द्वारा इनको समाप्त कर दिया जाय । 
हममे ऊपर जो-कुछ लिखा है--उसके आधार पर हम बतपूर्वक वह सकते है 
कि शिक्षा के व्यक्तिगत साधनों के साथ-साथ, डिट्ट्रिवट बोड्डों बौर नगरप्ालिकाओं 
ऐसी स्थानीय संस्थाओं को भी समाप्त कर दिया जाय । ब्रिटिण सरकार ने अपने 
देश की फाउन्दी कौंसिनों (00009 0०णा०ा) का अनुकरण करके और अपने की 
शिक्षा के व्यय ठपा दायित्व से बचाने के लिये शिक्षा का मार इन स्थानीय सस्वाओं 
को सौंप दिया था । अव देश मे न तो जिंटिश सरकार है ओर स शिक्षा के व्यय च्चे 
बचने बी बात । शिक्षा तो राज्य का दामित्व है। हमारा राज्य इगलेंढ का अदुकरण 
क्यो करता है, रूस का क्‍यों नहीं करता ?ै 
आयोग का यह सुझाव ठीक जान पडता है कि विश्वविद्यालय-स्तर से मीचे 
की सब प्रकार की शिक्षा का भार 'डिला-विद्यालय-परिषद' कहलाने वाली केवल 
एक संस्था को दे दिया जाय । इससे शिक्षा को विकास-नौति में समानता आ जाेगी। 
इस समय प्राथमिक विद्यालयों का सम्बन्ध शिक्षा के उप-निरीक्षकों से, और माध्यमिक 
प्िज्ञा का जिला-शिक्षा-निरीदाकों से है। अपनी-अपनी शिक्षा के विकास के सम्बन्ध मे 
दोनों की नीतियाँ भिन्न हैं। इन दोदो मे समानता और सामंजस्य स्थापित किया 
जाना आवश्यक है । यह तभी हो सकता है, जब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के 
लिये केवल्न एक संस्था उत्तरदायों हो । 
आयोग ने केन्द्रीय सरकार पर शिक्षा के बहुत दायित्व रख दिये हैं ! ऐसा 
किया जाना सर्वया उचित है। यदि केन्द्रोय सरकार अपने को देश के सी महत्त्वपूर्ण 
करों के लिये उत्तरदायी मानती है, तो शिक्षा के दायित्व से बयो बचना चाहती है ? 
बस्तुतः उद्दे तो सम्पूर्ण देश के लिये शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का निर्माण बरके शिक्षा 
_. ॥3 स्तरों का भार अपने ऊपर लेना चाहिये १ तभी तो शिक्षा का विस्तार होगा, 
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धन्यधा शिक्षा अपनी उसी मन्यर गति से आगे बढ़ठी रहेयो, जिससे वह स्वाघोनता 
के इन लम्बे वर्षों में वढ़ी है । 
३. राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का प्रशासन 
फ३ए८आा०ा॥) ॥0कांफरांजह्जात 4 पकर पिशांगानों [छल 


राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का सम्बन्ध निम्नलिखित ३ साधनों पे 
है ० 

(भर) शिक्षा-मत्रालय । 

(4) विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग । 

(स) राष्ट्रीय धैक्षिक अनुसघान एव प्रश्चिक्षण-परिषद्‌ 3 

आयोग ने इन तीनो राधनतों के प्रशासन-क्ार्यों का उल्लेख किया है, जिनका 
दिरतृत ब्यौरा हम नोचे दे रहे हैं। यथा-- 


(ओ) दिक्षा-संत्रालय 
छाए ण॑६2एटआा०0 

आंोग ने 'शिक्षा-मंत्रालय' के संगठन और कार्यों के विषय में निम्नाकित 

सुझाव दिये हैं .-- 

१. भारत-सरकार के शिक्षा-सचिव को नियुक्ति के सम्बन्ध में जो परम्परा; 
अर्थात्‌--प्रस्शत शिक्ञान्शास्त्री को इस पद पर वियुक्त करता, प्रचलित 
है, उसे क्रायम रखा जाय । 

२. पह अषिवाल पद (८5ण८ ९०५) होना चाहिये । प्रथम बार में इस 
पद की अवधि ६ दर्ष होता चाहिये । इस अवधि गो असाधारण मामलों 
में ३ या ४ वर्ष के लिये और बढ़ाया जा सबता है॥ परन्तु इससे आगे 
अवधि वो लत बढ़ाया जाय । 

३. अविरिक्त या सयुक्त सबियों के आधे पदों की पूर्ति राज्यों के शिक्षा- 
विभागों के अधिवारियों में से उन्नति के आधार पर, तथा घोष पदो की 
पूत्ति विश्वविद्यालय तथा विद्यासयों के योग्य शिक्षकों तथा भ्रस्यात 

हर शिक्षा-द्यास्त्रियो मे से छुनक्र वी जानी चाहिये । 

४. शिक्षा-मत्रालय विविध प्रकार के आवश्यक अध्ययर्तों का परीक्षण करने 
के लिये एक समिति नियुक्त करे। यह समिति विभिन्न अध्ययनों को 
सद्दालित करने के लिये कार्यक्षम मी बनाये । 

४, 'केखद्रीप शिक्षासल्ताहगार परिषद को उत्तर स्थायो समितियों के साथ 
गध्यारमक रुप से शक्तियाली बताया जाय 

६. शिक्षा-मंत्रणय में एड सांस्यरीय विभाय ($ज96» 5८८०७) भी 
रपापता वो जत्य 3 यह विभाग छिक्षा नियोणत, हीविनिर्षाएण धदा 
मूल्योइत के लिरे कार्य बरे ॥ 


१८० 


है -- 


शिक्षानआयोग . कोठारी कमोशन (सुझाव और समोक्षा) 


७. राज्यों के शिक्षा-दिभागों में भी सास्यक्रीय यूनियों को पुनर्मेग्ठित कर 


दक्तिशालों बनाया जाय । 
(बम) विश्वविद्यालय-लनुदान-आयोग 
पए्रफ्थतञ्ञंत 5घ्राा/8 0०शाए्रॉञतक 


इसके संगठन और कार्यों का वर्णन अध्याय १३ में किया जा चुका है। 


(स) राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण-परिषद 
'ांगडो 00णलो ग॑ 200९॥/09॥ पे5९३7९० 6 पतशहंगड 


आयोग ने इसके सगठत और कार्यों के बारे में अधोलिसित सुमाव दिये 


राष्ट्रीय प्ैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण-परिषद' विद्यास्य-श्धिक्षा की 

उ्तति के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला अ्रमुख् सापन होना 

चाहिये । 

इस परिषद्‌ को विधालय-शिक्षा की उन्नति के लिये “राष्ट्रीय विधालप- 

चिक्षा-परिपद्‌' (प््पणाओ 8056 0" 5०0०० 80०८७४०४)| शग्यो 

के शिक्षा-विभागों तथा “राज्य-शिक्षा-सेर्यानो/ (50/6 [08#000(8३ ए 

800००/४०7) के सहयोग से कार्य करना घाहिये । 

इस परिषद्‌ की कार्यकारिणी समिति ढ्त रूप अखिल-मारतीय होता 

चाहिये | इसमे प्र र-सरकारी व्यक्तियों का बहुमत होता घाहिये। इसमे 

माध्यमिक तथा आयमिक रव॒र ढे प्रतिमायासी शिक्षकों को अतिनिषित्त 

दिया जाय । 

परिषद का प्रूणेकालीन संचालक तपा संयुक्त संचालक [गाता 

06८०7) होना चाहिये । संघालर एक प्रश्यात शिक्षा-दात्त्री हो, 

पौर उसकी रसिंपति उपदुसप्ति के समकश होसो चाहिये । उसका 

भायंकाल ४ वर्ष होता चाहिये, ओर उसे दूसरी बार भी चुना जा 

सत्ता है । परस्तु उसे तीसरी आर नहीं चुता जाता चाहिये । संयुक्त 

संघालक का वार्य-“सचासक गो प्रशासकीय मामलों में सद्दावता प्रदान 

कदना होता चाहिये 

४, परिषद के कपो्त शाये करते बाते 'डेखोय शिक्षान्यह्पानँ (0&0॥ा 
[काह्रण< ण॑ टै3००७॥०7) को दिश्मी विश्वविधालणय में झड्इ्ड कर 

दिया जाए । 

हाम्पों के शिक्षा-विमायों तथा परिपर के अधिकारियों का आइत-वदान 
चाहिये/ 

७... परसिररे छेद (2४०४४) को दिफनित ढ़िया जाए और भवत निर्माण 

ड हाई दो दादपिहटा पशत जी जाय । 


१ 


२. 


शिक्षा का नियौजन एवं श्रद्यासर्त श्८१ 
समोक्षा 


'क्ज्ना-मत्रालय' के बारे में आयोग ने २ नये सुराव दिये हैं . (१) आवश्यक 
अध्ययनों का परीक्षण करने के लिये एक समिति की नियुक्ति, और (२) साख्यकीय 
विभाग की स्थापना । इने दोनों सुझावों को क्रियान्वित करने से “शिक्षा-मत्रालय” का 
कार्य अषिक कुशल हो जायया ओर वह शिद्षय के प्रति अपने दायित्व का अधिक अच्छी 
प्रकार से निर्वाह कर सकेगा । 


आयोग्र के सुझाव के अनुसार “राष्ट्रीय ईॉक्षिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण 
परिषद का रूप अखिल-मारतीय होनां आवश्यक है। ऐसा होने से देश के विभिन्न 
भागों में शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्ति इसके सदस्य हो सकेंगे। फलत सम्पूर्ण देश को 
आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर शिक्षा के कार्यों को करना सम्मव हो जायगा । 
यदि इस परिषद्‌ मे माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों को प्रतिनिधित्व दे 
दिया जाय, तो इन स्तरों से सम्बन्धित शंक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन में बहुत 
सरलता हो जायगी । यदि राज्यों के शिक्षा-विमांगों के अधिकारी ओर परिपर के 
अधिकारी समय-समय पर एक-दूसरे स्थान पर कार्य करेंगे, तो उतको वास्तविक 
स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जायेगा | इससे परिषद्‌ को अपनी नीतियों के निर्धारण में 
सहायता मिलेगी । 


४. राज्यों के स्तर पर शीक्षिक प्रशासन 
६0ए2अ000ण &१फाए/ड7० 67% 598 ॥त्त्ल 


राग्यों के स्तर पर शिक्षा-्योजताओं के निर्माण एक विकास के लिए शिक्षा" 
विभाग प्रमुख साधन हैं । बढ़े छेद का विषय है कि इन विभायों के उपयुक्त विशाल 
के लिये कोई प्रयास नहीं कियां गया है। इनका ढाँचा अमी तक ज़िटिशकालीन बना 
हुआ है ! इनके कार्यक्रम तथा प्रक्रियाएँ परम्परागत हैं ओर इनके अधिकारियों का 
रृष्टिपोण कठोर तथा अनुदार है। यह सत्य है कि श्षिक्षा-विभार्यों का कुछ विस्तार 
अवश्य हुआ है। परन्तु परम्परागत दंग में ही हुआ है । यह संस्यात्मक विस्तार बी 
माँग के अनुसार नहीं हो पारा है। अत. आयोग ने इन दोपों को दूर करने के लिये 
अधोलिखित सुझाव दिये :-- 
१. राज्यों के स्तर पर एक ऐसी संस्था वा निर्माण स्या जाय, छो ईैलिक 
कार्य-क्रमों में सामंजस्य स्थापित करे ॥ 
३. राम्पों के स्तर पर एक वैधिक शिक्षा-परिपर् ($800709 0०ण्ण्ली 
० 209८०४०७) का निर्माण किया जाप ॥ इसड़ा अध्यध राज्य वा 
शिक्षा-मंत्रों हो। इसमें राज्य के विश्वविष्ालयों, शिक्षा के विभिन्न अंगों 
के डायरेक्टरों तथा बृछ् प्रहयावर शिक्षान्यात्त्रियों गो प्रतिनिधित्द दिया 
जाप । 


वर दिक्षा-आयोग : बोठारी कमीशन (सु्माव और समौक्षा) 


३, इस शिक्षायरिपर््‌ का प्रमुख कार्य--विद्यालय-प्िक्षा से सम्बन्धित 
मामलो में राज्य-सरकार को परामश्ञ देना, होना चाहिये । 

४. इस परिषद्‌ की वापिक रिपोर्ट उसके सुझावों सहित राज्य विधानन्समा 
के समस्त प्रस्तुत की जाय ; 

४. शिक्षा-राचिव भारत सटकार के शिक्षानसलाइकार की माँति एक प्रस्यात 

शिक्षा-्शास्त्री होना चाहिये । अतः शिक्षान्सचिद की नियुक्ति प्रशासकोय 

अधिकारियों भे से न की जाय | इसकी नियुक्ति को अधिकाल पद 

(ए७एण््भ८ 7080) बनाया जाना उपयुक्त होगा । 

शिक्षा-सचिवानय [80ए८ड80॥ 3०८०7) का अ्रमुख कार्य-- 

शिक्षा-गम्बस्धी समस्याओं को प्रशासकीय, वित्तीय तथा सरकारी नीतियों 

के दृष्टकोण से परीक्षित करना होता चाहिये । 

सबिवालय प्राविधिक मामलों में सचालक के विचारों को पर्याप्त रूप से 

महत्त्व प्रदान करे और उसे विभाग के अध्यक्ष के रूप में प्रमावशानी 

ढंग से कार्य करने गे सहायता प्रदान करे । 

उच्चतर स्तर पर थोड़े ही अधिकारी नियुक्त किये जायें, जिससे 

प्रशासकीय मामलों के ब्यय मे कमी को जा सके, परम्तु ये अधिकारी 


योग एवं कुशल व्यक्ति होने चाहिये । 





६ 


समीक्षा 
सभी राज्यों मे श्चिक्षा के संचालव और प्रशासन का दायित्व शिक्षा“विभागों 
पर है| जैसा कि आमोग से लिखा है--इन विभागो का ढाँचा ब्रिटिशकालीन बना 
हुआ है, क्योकि अंप्रेज़ों के ढारा ही इतकां निर्माण किया गया था | इसके बतिरिक्त, 
इस विभागों के अध्यक्ष अभी तक वही अ्यक्ति बने हुए हैं, जो अग्रे्ञो का राज्य-काले 
और उनकी शिक्षा-नीतियों को देख छुके हैं । अतः दे भारत की आधुनिक माँगों 
और परिस्थितियों की ओर ध्यान में देकर, पुराने घिसे-पिदे मार्ग का अनुसरण कर 
रहे हैं। स्वतन्त्र भारत में, जिसका लक्ष्य--समाजवादी समाज की स्थापना करता 
है, यह स्ंधा अनुचित है । अतः आयोग के सुझावों को मान्यता देकर शिक्षा-विभागों 
का पुनेससल किया जाता परम आवेदयक है। 
आयौग द्वारा दिया गया शिक्षान्परिपद! की स्थाफ्ता का सुकाव मौलिक 
+ यह परिषद्‌ श्िक्षा-विमायों और शिक्षा-मंत्रालय को जोडने वाली कडी के रूप 
मे कार्य करेगी । आयोग का सर्वोत्तम सुकाव यह है कि शिक्षा-सतिव प्रत्मद्ध शिक्षा 
शास्त्री हवा चादिये। अभी तक ऐसा नदी किया गया है। राज्य में बक्तिआप्त 
४ दैतिक दल एक हैये व्यक्ति को शिक्षा-्मचिव बनाता है, जो अन्य विभागों के 
लि व के विये उपपुक्त नही समक्ा जाता है। पर क्योक्ति उद्ते मस्त्रों बताया 
जाता कै, इसलिये उसे थिक्षा-ह॒चिव के पद पर अ्तिब्डित कर दिया जाता है। 


डिक्षा का नियोजन एवं प्रशासन रैधरे 


ऐसे व्यक्ति से 


शिक्षा ही उन्नति को आशा करना व्यय है । अत. शिक्षा-सचिव के पद 


पर विस्यात शिक्षाह्ास्‍्त्री का होना अनिवायं है। यदि ऐसा सही किया गया, तो 
शिक्षा को रूपरेखा दिन-प्रतिदित विकृत होती चलो जायगो, उसमे ब्यथे के परीक्षण 
किये जायेंगे और अन्त में उसे घूल-घूसरित कर दिया जायगा। 


४. दाक्षिक्त फर्मचारी-दल 
क80९880च5थ एशणगाले 


शैक्षिक कर्मचारी-दल के अन्तगंत आयोग ने निम्नलिखित को स्थान 


दिया है :-- 
(अ) 
(व) 


राजकीय शैक्षिक सेवा, तथा 
शिक्षा-प्रशासकों का प्रशिक्षण । 


हम निम्नाकित पंक्तियों में इन पर प्रकाश डाल रहे हैं :-- 


(ग) राजकीप दौक्षिक सेवा 
56806 720ए९#70७॥) 527०९ 


राजकीय शैक्षिक सेवा के सम्बन्ध मे आयोग के सुझाव अधोलिलित हैं .-- 


१. 


२ 
है 


६2] 
95] 


६८ 


प्रधम तथा द्वितीय श्रेणियों के अधिकार्र्यों की सख्या में वृद्धि की 
जाय । 
डिला-विद्यालय-परिपदो के सचिव प्रथम श्रेणो के अधिकारों हों । 
प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में ७५ प्रतिशत नवीन व्यक्ति (690८५) 
तथा २५ प्रतिशत उन्नति-द्राष्त हों । 
डितोय श्र णी के अधिकारियों मे आधे नवीन तथा आधे उन्नति-प्राप्स हों । 
शिक्षण तथा भ्रश्नासकीय क्षेत्र मे कायें करने बाले ब्यक्तियों के वेवन- 
क्रम समान हो । 
विभागीय व्यक्तियों (0८5थप्राध्या। 507) के वेतन-क्रमों को 
“विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय-शिक्षकों 
के बेतन-क्रमों से सम्बन्बित किया जाय । 
(व) शिक्षा-प्रश्ासकों का प्रश्चिक्षण 
पफ्ांणंणड ण॑ ९ए९40०७३ 8 ऐफांफ॑ंडसआ०5ड 


आयोग ने शिद्दा प्रशासकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे निम्ताक्रित सुझाव 


दिये हैं :-- 
मु 


प्रशासकीय तथा निरीक्षण-सम्वस्धों क्षेत्रो में कार्य करने वाने समस्त 
अराजपत्रित (]३०7-2४2८॥०८०) प्रशास्रकों के लिये राज्य-शिक्षान 
सस्थानो (88८ ]च्ञा0०८३ ० :209८४४०/) द्वारा सेवा-कालीव कार्ये- 
फ़म सगठित किये जायें । 


श्द्४ 


परीक्षा 
आयोग ने राजकीय श्षैक्षिक सेवा के विषय में जो सुझाव दिये हैं, उनमे 


शिक्षा-आयोग * कोठारी कमीशन [सुझाव और समीक्षा) 


राज्य-दिक्षा-संस्थान राजपत्रित (5222/०6) प्रशासको के लिये 

सम्मेलनो, सेमिनारों तथा विचार-ग्रोष्ठियो का आयोजन करें। 

शिक्षा-प्रशासकों को अपनी योग्यताओं मे वृद्धि करने के लिये प्रेरणा 

दी जाय । 

शिक्षा-मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा-प्रशासको के प्रशिक्षण के लिये 

*राष्ट्रीय स्टाफ कॉनरिज (्र३धणावा!ं डी 00/68० लि. ह6064- 

जाय 206ग्रा॥॥50807$) की स्थापना करे ॥ 

इस कॉलेज द्वारा दो प्रकार के कोर्सों का सचालत किया जाय :-- 

(0) ३-६ सप्ताह का कोर्स--उन व्यक्तियों के लिये जो सेवा कर 
रहे हैं। 

(8) दीधंकालीत कोर्स--उन व्यक्तियों के लिये जो नये भर्ती किये 
गये हैं । 


ग्रेई विशेष बात नहीं है । उसने केवल इस बात का स्पष्टीकरण करने को प्रयास 
कया है कि किस तरह के अधिकारी कहाँ होने चाहिये और नये तथा पुराने अधि* 
ग्रियों का अनुपात वया होना चाहिये। इस बातों के बारे में सबका एक मत नहीं 
। सकता है । इनका प्रमुख आधार--राज्य की आवश्यकताएँ और उपलब्ध घन* 


शिद्दै। 
प्रशासको के प्रशिक्षण-सम्बन्धी सुझाव अवश्य अच्छे हैं। प्रशासन एक विशिष्ट 


पय॑ है। सब व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अच्छे प्रशामक सिद्ध नहीं होते 
। फिर भी उन्हें अपने कत्तंब्यों और कार्य-प्रणाली से अवगत कराने के लिये प्रशिक्षण 


॒/ आवश्यक है | 


अध्याय २० 


ढिक्षा की वित्तीय व्यवस्था 


एछएएट&034 एत्र&ासटए 


शिक्षा की वितीय-व्यवस्या के सम्बन्ध में आयोग के विचार ॉनम्तें- 
लिखित हैं :-- 
१, द्ीक्षिक व्यय सें वृद्धि : हञल्त९॥७७ 7७ 2209९80णा॥। एजफुल/भंतार 

अगले २० वर्षों में प्रति व्यक्ति पर शिक्षा का व्यय ४३ गुना बढ़ा दिया जाय । 
१६६५-६६ में प्रति व्यक्ति पर शैक्षिक व्यप १२ रु० था | इस व्यय को १६८४-८६ 
में बठाकर ५४ ₹० कर दिया जाय । यदि शिक्षा का विकास और राष्ट्र की प्रगति 
को जाती है, तो ऐसा किया जाना आवश्यक है । 
२: धन-राशि का बंटवारा : &00८8000 ० कए०65 


शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले धन का बेंटवारा निम्नलिखित प्रकार से 
किया जाय :-- 

१. धनराधि का ३ भाग विद्यालय-दशिक्षा पर व्यय किया जाय । 

३, ऐेष ३ भाग उच्च शिक्षा पर व्यय किया जाय 

३. १६६५ से १६७५ तक विद्यालयों के शिक्षको के वेतनों में दृद्धि करने 
पर अधिक धन ब्यय किया जाय + 

४. १६७५ से १६८५ तक ७ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय-स्तर पर 
३ द्ष की बढ़ी हुई शिक्षा, ओर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप 
देने के लिये अधिक घन ब्यय किया जाय । 


४. १६८५ के बाद उच्च शिक्षा पर अधिक घन व्यय किया जाय । 
श्दर 


(घर िक्षा-आयौद : जौठारी गमीथन (मृझाव और समीक्षा) 


३. शिक्षा दे लिये घन केः सोत : 5050७ ० एृ6पचध७ण७ ए३ए0:६ 

श्षिद्षा के लिये घत की व्यवस्था करना राज्यों का बर्ल॑स्य है । पर बयोंडि 
श्र हग जा जो अरेखे महीं रर सपते है, इसलिये निस्तलिखित उपायों को अपना 
कर घने वा शंप्रह शिया जाप : 

है. रयातोय ब्यत्तियों, संगठनों और समुदायों से धन प्राप्त दरते का प्रयास 

हिया जाये । 

२. सम्रयन्‍्शामंप पर शिक्षान्सस्मेलनों का आयोजन हिया जाय, उनमें 
ब्यक्तियों को आमंत्रित दिया जाय और उनसे शिक्षा हो सुविधाओं में 
योग देने दी प्रार्थना की जाय । 
डिला-परिषदों को सासगुदारी पर शिक्षा-कर (£09८9॥0॥ (४७$) सेने 
बा अधिकार दियां जाए । य्प-्सरबार द्वारा निश्यय क्ियां जाय कि 
यह कर जितता होता चाहिये । 

४. शिला-परिपर्दों को सहायता-अनुदात ३ 0छएनिक्क्ीव 00 शाप्र- 
परतक्राअ05 

राज्यों दारा डिलान्यरिपदों को निम्नलिखित सिद्धात्तों के आधार पर 


सहावता-अनुदान दिया जाय :-- 
१. शिक्षकों के वेतनों, भत्तों और श्रशासकीय कार्यों के लिये पूरी घन- 


राशि। 
विद्यालयों मे अध्ययत करने वाले श्रत्येक छात्र के लिये सह्ायता- 


र्‌ 
अनुदान 3 

३. पुस्तकालयों, इमारतों, फ़रवीचर आदि के लिये कुल व्यय का दे भाग । 
४. मगरपालिकाओं को सहायता-अनुदान ४ ढाशाता-क्त ३७ 
$एएंटॉएगाएए९ड 
१. नगरपालिकाओ को शिक्षा के कुछ अ्यय का भार लेने के लिये बाध्य 
किया जाय । 
नंगरपालिकाओं द्वारा शिक्षा के व्यय के लिये मूमि और भवनों पर 
क्र लगाया जाय । 
३. राज्य द्वारा नग्ररपालिकाओं को सहायता-अनुदान उनकी घन-सम्पन्नता 

के अनुसार दिया जाय । निर्धन नेग्रपालिकाओं को अधिक सहायता- 


रू 


अलुदान दिया जाय 
है... सब तिगमों ([0०क्रण/३०७७) वो प्राथमिक शिक्षा के ध्यय का भार 
” अपने ऊपर लेने के लिये दाध्य किया जाय । 


अध्पाप २१ 


आयोग का मूल्योंकन 
एशा।6ड&, पदशाधर&ाएर 07 प॒म्तष्ट 200/५55॥0४ 


देश मे 'शिक्षा-आयोग' द्वारा शिक्षा के प्रस्‍्तावों का मिश्रित स्वागत किय 
गया है । दूसरे शब्दों मे, इन प्रस्तावों को उचित और अनुचित--दोनों बताया गय 
है| हम इन तोचे प्रकाश डाल रहे हैं :-- 


(अञ) पक्ष में त्तक : #एहृ०७९०७ एण: 


१. शिक्षकों का महाधिकार-्पत्र पथ्४लटाइ' (४४०७ (४क१॥--श्री चगल 
(५४. 0. (७०९७) ने कहा--मयोग द्वारा वेतन-दरों मे की जाने वाली सिफारिश-- 
शिक्षकों का महाधिकार-पत्र है। मुझे आशा है कि हम इस सिफारिश को क्रिया स्विर 
कर सकेंगे । हमें दुख है कि आज श्रो गला शिक्षा-मत्री के पद को सुशोमित नई 
कर रहे हैं) 

२. शिक्षा के लिपे नवीन योजना . ?ए९क्त ऐिशा ६0० ेहए८बणा- 
बह पछ्ञतत0९७७७ ॥06४” ने अपने ९ जुलाई, १९६६ के अक भें लिखा- 
आयोग ने विभिन्न स्तरों पर सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली मे सुधार करने के लिये एक 
नई योजना प्रस्तुत को है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ह--शिक्षा के परिचित 
दोषों को दूर करना और आधुनिक ससार के सदर्भ मे भारत की नवीन आवश्यकताओं 
को पूर्ति करता । 

३, शिक्षा के भांदोी विकास का रूप + छणाता ० एवाफार ए९शत्कुपतल्वा 
0 ह60९20०७--"१४० ए४४४०९ ने अपने २ जुलाई, १६६६ के अक में तिशा-- 
अपने सुझावों द्वारा आयोग ने निश्चित रूप से प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के दोषों को 
अकित ऊज़ियां है और शिक्षा के भावी विकास के हूप को चित्रित कया है 

श्च७ 


द्ष शिक्षा-आयौग : कोठारी कमीशन (युकाव और समीक्षा) 


४. शिक्षकों को वेतन-वृद्धि : ॥000९85९ ६9 प्र९३९४४७/ 59्रा०३--आपोय 

: शकूलों के शिक्षको के वेतनों मे वृद्धि करने के लिये बलपृर्वक सिफारिश की है । इस 

म्वेन्ध में “[॥० [70006” ने अपने १ जुलाई, १६६६ के अंक में लिएा-शिक्षा 

विस्तार का अर्थ है--शिक्षको की सख्या में वृद्धि | आयोग का सुझाव है कि जो 

श_क्षक कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवाओं से लाभ उठाया जाय और अधिक बडी सख्या 

लोगो को शिक्षा-यवस्ाय के प्रति आकर्षित किया जाय । ये दोनो कार्य सरकारी 
र ग॑र-सरकारी स्कूलों मे शिक्षकों को अधिक वेतत देकर किया जाय ! 


५. कान्तिकारी योजना : & एल्‍णणागाआाए शका--/प6 वाल 
209” ने अपने ३ जुलाई, (६६६ के अंक मे आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षा-शेजना 
) क्रान्तिकारी योजना बताते हुए लिखा--पिछले समय में अनेको आयोगो ने स्कूल 
 विश्वविधालय-शिक्षा मे कुछ सुधारों के लिये सुझाव दिये। पर 'पन्‍ञिक्षा-आयोग 
। ऐसा आयोग है, जिसने पहलो बार शिक्षा के सब स्तरों में सुधार करने के लिये 
माव दिये हैं । बस्तुतः आयोग ने शिक्षा की जो योजना अ्स्तुत की है, वह क्रान्ति- 
से है। इसका उद्देश्--क्षिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करता है । 


€, ऐतिहासिक लेख : 8 प्ाहइण्त॑का 00८ए7९//--'शिक्षा-आयोग' के 
तिवेदन को 'ऐतिट्ासिक लेख” की सजा देते हुए, “व॥९ 869८४०02] 0/2” ने 
पने जुलाई, १६६६ के अछ्छू में लिखा--आयोग का प्रतिवेदन एक ऐतिहासिक सेल 
। आयोग के अध्यक्ष के दाब्दों में यह प्रतिवेदत देश में शैक्षिक क्रान्ति प्रारम्भ करने 
| दिशा में पहला क़दम है । 

७. ध्यावहारिक सुझाव - ?कहललओं 50286७60१--/ँ४९ शिए8763 
0८४॥07” ने अपने जुलाई, १६६६ के अक में लिखा-- आलोचक घाहे ढुछ भी 
हैं, पर यह बात स्वीकार करनी पड़ेगो कि आयोग में शिक्षा के सब स्तरों पर 
एध्याओं का अध्ययत किया है और उनके समाघान के लिये व्यावहारिक सुझाव 
पे हैं! 

८. शिक्षा का जोवन से सम्बन्ध : एलेंडाता ण॑ 260एट्आए०० ०. ./0-- 
परोग ने इस शत पर बल दिया है कि शिक्षा का जीवत से सम्बन्ध स्थापित जिया 
[व । एस विधय में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए चढीगढ़ हे प्रकाशित होने 
ले (#७४०+/अ807/ ने अपने ७ जुलाई, १६६६ के अक में लिला--आयोग ते 
झा के सब स्तरों के बारे में प्रान्तिकारी सुम्पव दिये हैं। यदि इनको कार्या>्वित 
रदििया जाय, तो शिक्षा का सम्पूर्ण डॉंदा बदल जायगा । आयोग ने इस बाठ पर 
व दिया है कि दिक्ला का श्यक्तियो गे जीबतन और आविश्यवताओं तयां हमारी 

६ है सम्दत्ध स्थापित डिया जाय । 
री अपार और स्पावटरारिक यदा्वार बा मिभण :53णकल्फ 


६ मा न्र्म मर)" मे अपने जुलाई, 
ड़ ८0७ एशशै+क०-- (3/0597  507॥637/9' अपने जुलाई, 
इल्लाडिफ दे हिय 


प्रायोग का मूह्याकन रै८है 


१६६६ के अंक में लिखा--अपनो सिफारिशों का तिर्माण करते समय आयोग ने 
भारत की भावी आवश्यकताओं और वतंमान जरूरतों का पूरा विचार रखा है । 
ये सिफारिशें--आदश्वाद और व्यावहारिक यथार्यवाद का प्रभावशाली मिश्रण है । 


१०, विशान को शिक्षा पर दल : सशाएबआंड णा $िलेशा०६ 8000आएा-- 
/डिहार राज्य के विज्ञान-शिक्षकबपरिषद्‌' (छ्लीब/ 586 5लछंट्हए6 पृद्धरटीटाड़ 
#&35०८३४४०४) ने आयोग द्वारा प्रस्तावित विज्ञान की शिक्षा का स्वायत किया । 
उन्होने एक प्रस्ताव में यह वात किया कि विज्ञान पर आधारित शिक्षा के कार के 
शीघ्ष ही प्रारम्भ किया जाय । 


११. शिक्षकों की ब्रतिकिय : ९४००७ ० 7६॥८0४९४--शिक्षक इस बात॑ 
से प्रसन्न हैं कि आयोग ने उतके लिये वेतत की अच्छी दरें निश्चित को हैं, और 
इस बात को सिफारिश की है कि दे-६५ वर्ष की आयु दक अपने पदों पर कार्य के 
सकते हैं । 

१२. अभिभावकों छो प्रतिक्रिया * स९३४९४०॥ ० ?॥7श--अभिभावक 
इस बात से भ्रसन्न हैं कि छात्रों को विद्यालय-स्तर पर अग्रेज़ी और हिन्दी में मे एक 
विषय को चुनने की स्वतथता मिलेगी। 


१३. डा० डी० एस० रेशे का दिच्चार , ॥१९ऋ ण 0॥. 00, 5 ॥२९१४-- 
उस्मानिया विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० रेडी का विचार है कि आयोग ह 
जि-भाषा के फायूले में संशोधन करके एक अति जटिल समस्या का समाघान 
किया है। 


(व) विपक्ष में तक ; 67हणा९७७ 4॥ट05 


१. सुझावों को कार्पान्विति ससम्भव * 7गक्रोशात८एॉआ7०० ० $02/९80: 
प7/०5४0८--योजवा-आयोग  (0]907प. (0०७॥७॥$४४०॥7) के सदस्य, डा० थी 
के० आर० बी० राव (५. ४. 7९. ४ 7२8०) को इस बात का पूर्ण विश्वास नह 

: है कि आयोग के सुझावों को क्रियान्वित किया जा सकेया, क्योकि ऐसा करने रे 
बहुत अधिक धन ब्यय होगा । उनका बहना हैं--मुद्रा मूल्य घटने के कारण हर 
कठिन परिस्थिति मे हैं। हमे इस बात से प्रभन्नता होगी कि चौथों पचवर्षों 
योजना में शिक्षा के लिये जो घन-राशि निश्चित कौ गई है, उसी से हम अपना कार 
कर सकें 7" 

२. शिक्षकों के लिये सुरक्षा शा अभाव : ९० छल्लाएए लि प्रध्यशाधा३- 
“अखिल-भारतीय माध्यमिक शिक्षक-सघ' (#]]-]06.3 5०००३०४7५ '८ब्लीहाः 
&८6९८80०9) के जनरल स्रेक्रेटरी, थ्री आर० पी गुप्त (२. 9. ठण०/७) का कथर 
है--“आपोग शिक्षको को अधिक सुरक्षा देने के लिये निश्चित उपायो का सुझाव देर 
में असफल रहा है। माध्यमिक विद्यालयों मे काम करने वाले शिक्षकों में से ६० प्रति 
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दत सहायता-अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं ओर उनके बारे में कोई 
ऐिफ़ारिय नहीं की गई है।” 

३. विश्वविद्याप्तय-शिक्षकों का अ्रसंत्रोच : 05शन्नउशात्न ण॑ शाला 
पृष्वलात्--विश्वविद्यालय-शिक्षक-सच' (05६८5४५ वत्वक्षीद्षाए #९६०2३४०7) 
के अध्यक्ष डा० आर० सी० मजमूदार (7. 0 #श०००5) का मत है--/दिश- 
विदयालय-शिक्षरों के वेतनों के बारे में जो मिफ्रारिशें हैं, उतसे उनको लाभ गहीं 
होगा ॥7 
४. देमिक शिक्षा को मृत्पु का प्रनुमति-पत्र ; 0९३0 (एशॉमिट९ ण॑ ऐ९ 
६६0४८४॥०१--आपोंग ने लिखा है हि शिक्षा के दिसो भी स्तर को 'गेसिक शिक्षा" न 
कहा जाय । आयोग के इस हृष्टिक्षोण को कट्ठु आलोचना करते हुए जी० एन० आधार 
(0. )९. (85095) ने “प॥0८" के € जुताई, १९६६ के अंक में लिशा--आयोए 
भा प्रतिदेदत बेसिक प्षिक्षा की मृत्यु का छघनुमेतिन्‍्व् है । 

५ श्री अश्ाशपोर शारत्रों के विघार ४ १४८७१ थ 58व हफजक "॥7 
588#7--''सवमारत टाइम्स”! के १ जुलाई, ११९६ के भर# में शो णास्जी ने 
आयोग बी मिप्रारियो और सुझावों को अति कई आलोचना को । उसहोने 'शिक्षान 
आयोग के प्रतिवेदत पर शिक्षा-जदत वी प्रतित्नियां प्ररट करते हुए कद्ठा हि भारत 
में अनिरिचत बाल तक अंप्रेंडी को बनाये रतने बी तिफारिण करके आयोग में 
एक अल्वर्राष्द्रीय पहुस्त्र में बातो जोड़ विया है। यह प्रतिवेश्त चौंकाने बाषातों 
है पर हैरा़ी में डालते बाला महों, जयोकि जिग इज मे आयोग शा निर्माण विपा 
दषा, उससे अ्यिक साशा भी बयां गो जा रगश्ती थी | 

विश्वविदानपयों मे संश्दृत की बोई उपधोतिता न मातशर आयोग ते सं[हत के 
हन्पुतत का धरुस्प करना चाहा है। शो सशक्त अंएंडी राम्य में दूत भाषा बे 
जाते पर भी जोडित रही, स्वतत्र भारत में अर उगकों भी समाप्त करने की गोजता 
क्ाएते भा वयों है । 

सपा और गस्‍्पच्ट दोनों -ही हंऐें ये आारोश ने शो मंध हो री पहासक की 
है गाते नाता है, उतरा एड ब्रणुप भर ही वह था । भाषोग सै राजघाषा दिखदी की 
बुरी तरह मबोरश ही सी हो, शदितु भशततीव भाषाओं के शाटरिय के जिदे रोपत- 
सिति बा धुमाण हैँ कर्मीशक वी पर मतोदृति दा शुत्रर है। भरतरे मरही 

ह) हे धकदमरीं रई वर्ष पूर्व हड़ अब थे देजगायरी विवि बो भाधाय पिय 
४ | शादात को शस्टि वे राष्ट्रीय दिशेंदों का भो कोई विफेय 





शम्रों 
कवोषाए ऋ९ ९६ हैं, ९ 
महुटए हरी रहा! । 
आपदशाको वा हेकर बा और उतरी शुल-मु हिचा रो (४ मै सरकार जिकजी 
को आपरे बश्ट में बु शापुत (पवन लड़े, प+र। रुम है | अत ने श्र ्त । जा 
2 अंडे रनपक को देह इाश १.5 पु नदी डा हा अऋवगुत्वत ही पह्‌ूड़े कि 
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लिया गया या अषवा बाद में आज की कमर-तोड मेहगाई के युग में इस वेहन का 
गया झौचित्य है, यह छो समय हो अच्छा दतायेया 

शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिये मी आयोग ने कुछ विचित्र ही सुकाव 
दिये हैं। कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनमें अंग्रेड़ो बी माध्यम 
बनाकर आये बढ़ने वी प्रवृत्ति ही आयोग की अपनो मनोदृत्ति की सूचक है। एक ओर 
देश मे छोटे-छोटे वर्ग समाप्त करने की चर्चा चल रही है और दूसरों ओर शिक्षाजक्षेतर 
में उसकी नयी बुनियाद रखी जा रही है । अच्छा होता यदि आयोग शिक्षा का स्तर 
ऊंजा करने के लिये भेद-भाव-पूर्श छुकाव देने के बजाय शिक्षा के उद्देश्य्को ओर 
अधिक घ्यान देता, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता । 


(स्) निष्कर्ष 


उपरोक्त पक्तियों में 'झिक्षा-आपोग” को सिफारिशों ओर सुकावों पर बहुत 
काफी प्रकाश डाला यया है। सिफारिशों मे गुण भी हैं और दोष भी । अब प्रदन रह 
जाता है--निष्कर्प दा । इस पर पहुँचने से पहले हमें आयोग के कार्यों को न्याय और 
विवेक की तराजू में तोलना पडेगा। 


आयोग ने अनेकों अच्छे सुकाव दिये हैं; जैसे--शिक्षकों के वेतन-दरों में वृद्धि, 
उनको ६४ वर्ष तक कार्य करने को अनुमति, विज्ञान पर आधारित शिक्षा, शिक्षा का 
जीवन से सम्बन्ध, आदि | ये सभी सुझाव अभो कागज पर हो चिब्ले हुए हैं। यदि ये 
कार्याम्वित हो गये, तव तो ये हितकर सिद्ध होंगे, अन्यथा जैसे पिछले आधोगों के 
सुझाव अभी तक उनकी रिपोर्टों में लिखे हुए हैं, उसी प्रकार ये भी लिखे रह 
जायेंगे ॥ 


आयोग की सिफारिशों से लाभ जो भो हो, पर यदि उनको मास्यवा दे दी 
गई, तो हानि आधिक होगी । बेसिक शिक्षा, जिस पर करोडो रुपये व्यय किये गये हैं, 
और जो हमको अपने राष्ट्रपिता महात्मा गाघी से विरासत में मिलो है, उसकी दाह 
क्रिया हो जायगी । अग्रेड़ी पर बल देने से उसका प्रभृत्व ग्रवावत्‌ बना रहेगा और 
मारतीय भाषाओं का विकास रुक जायगा। सस्कृत का अध्ययन न करने के कारण 
हम अपनी प्राचीन संस्कृति और सम्यता को मूल जायेंगे । दिज्ञान बौर श्रौद्योगिकी 
की शिक्षा पर अनादश्यक बल देकर हम आध्यात्मिकता से दूर हो जायेंगे । 


उपरोक्त के आधार पर हम कह सबते हैं कि आयोग की सिफ़ारिशों को 
सारगशित और भहदत्त्वपूर्ण कहना उचित न होगा । हममे इस बात पर मतमेद नहीं 
होता चाहिये। आयोय का गठत जिस भ्रकार किया यया था, उससे और अधिक आशा 
नहीं की जा सकठी थो । इसके बनेकों सदस्य विदेशी थे, जिनको यहाँ को शिक्षा में 
कोई रुचि नहीं थो | इसके अतिरिक्त, सबझे बडे खेद को बात यह है कि मारत में 
शिक्षा का नियोजन करने के लिये विदेशियों से परामर्श लिया ग्रवा। गया मारत में 
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दंत सहायता-अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कायं कर रहे हैं ओर उनके बारे से को 
छिफ़ारिश नहीं की गई है ।" 


३. विश्वविद्यासय-शिदाकों का मसरोष + 0/%3॥ज्लाणा त॑ एक्रत्तधा! 
पृत्नत्तात्---विश्यविद्यालय-दिक्षकनमध' (एव ताज पल्ठशालई # ०८४४० 
के अध्यक्ष डा० आर० सो० मजपूदर (8. 0. ६५]०ए८७) वा मत है--/विशश 
विद्यालय-शिक्षत्रों के वेतनों के बारे में जो सिफारिशें है, उनते उनको लाभ नहीं 
होगा ॥/ 

अ. बरेमिक त्षिज्ञा शो पृरपु शा अनुमति-पञ्च : 0८.70 (श॥९8९ ण॑ 0:९९ 
&07८9॥००४--आपोग ने तिखा है हि शिक्षा के किसी भी स्तर को 'बेगिक शिक्ष।' न 
कहा जाप । आयोग के श्स हृष्टिकोश की कु आपोचना करने हुए जी० एत* आचाएं 
(0. १४ &८४७३०) ने “पट” के € जुनाई, १६६६ के अंक में लिशा--आयपोप 
हा प्रतिवेदन वेसित् स्षिक्षा की मृरपु का अनुभिन्पत्र है। 

५ ओ्रो प्रशाशवोर शारत्रों के दिवार ४ ३८७१ ० झध हड्श॥क 0व7 
58897/--'नेबभारत टाइसा” के १ जुलाई, ११६६ के अऊ में श्रो शास्‍्त्री में 
धायोग बी सिफारिशों और सुझावों को अति बढ़ आलोचतां को। उल्होने 'शिक्षा 
मायोए' के प्रतिवेशत पर शिक्षा-जगत की प्रतिक्रिया प्रर॑ट्ट करते हुए कहा कि भारत 
में अतिरिषत गाज ते अंप्रेडी को बयाये रशने वी धिहारिय करके आधोए ने 
एए परारचष्ट्रीय पहयस्त्र में लावा जोद विष है। यह प्रतिदेशत भोपरों बाला तो 
है पर हैपागी में शपने काला नहीं, बशेकि जिय ढ़ गे आयोए को तिर्प्रोश दिया 
पया, उससे अधिर थाशां भी 4 हो जा राशती थो । 

शिशविदालपों मे संशात वी कोई उपपोधितां न मातरुए गायों मे संह्त कै 
पस्मूता का प्ररस्ष करता भाहां है। जो सहहा अपंडी राग्य में मृत पाषा' कहें 
जाते पर भी जोडित रहो, रवव त भारत में भ्रव ठउगकों भी समाध्य के की गोजजा 
शाप बा गये है ४ 

स्पष्ट और बह्रच्ट दोनों -ही दंगों गे आगेग ते जो अंधे री की बहापक री 
है उसने महंत है, उतरा एक ब्रमुच प्देप ही पद था । आपोग ने राजभाषा दिखी वो 
बूती हरा बबरेपरा हो हरी की, अतितु आरतोव शायाजओं हे साहटिटय के विये पौधा" 
विधि भा घुझाद है इ्मगप की उत्ह मजोवृति दो धूप है। भाप डे 

दा्यों के मुकइ्मरो 2६ बर्व पूरे हइ बह ते देइताबरों जिंयि हो + 
इदोबाए दुए इह है, दरस शारोत हो हत्टि में राष्ट्रीय ल्जिंयों गा | 

4३ 0 ॥५४॒ 
हा है 2 बे! देवन मात और उजती शुर-मुरदिदा हे दृष्टि 
डो झाजे इशट में भुशापत विडाश हड़े, एटजा कम है ६ अमन 
3 ७ उडी देवा बा है, ददुपता अदीमुधढे. .# 


परिद्विष्ट 
तालिका ९ 
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(६०.०) 
३४८६३ व॑ 
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४१,६०० 
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१६२,४७२ 
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६८,३०६ 
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मोट--कोष्टक की संस्यायें प्रतिशत ब्यक्त करती हैं । (अ) सख्यायें १६६१-६२ 
को हैं। (व) संस्यायें अनुमानित हैं! (स) सख्यायें १६६४-६५ की हैं। (द) संख्यायें 


१६६३-६४ को हैं। 


श्र 


१३ 


हक $हत वात झाडाए बर्ब।हढ दुष्टार अर सर्व हा. 


बरादर्ण हैने काफी को हजार बा? शड बार और है। शएफोक हे दि श्र 
अगात है कचादी हप मे हही र) । है श्राते"शते रह ।॥ बहकी डे पक सह हे का हे 
(६४००एशॉ 9), जो बाषोव है शकार दे, रैंप लिए वह हर्दशरह डओे ड।लिरे 
भराए भादे । एव परादएपों मै वपष्ट हो शाता है हि. विशेगी रुक्तरों हो जाएए में 
हिक्ला है विवरण मे हिएजी शव दो । शव टिदिति ये उबहे बड़ दें शो मां डागरा 
होगा, शाहोंने कह (हरा शो और यती को बारह डे शदिह के सेजद ढ़ विरा 
होदा, भरे ही! राग कोई उारोदिण:, 2६ शादक 7, कोर और हो दा गही। 
हुए वहिरिधिति में झ्लाय हर आय डे कारों और उड़े धु्यरी दर प्रा्दांध्त दर 
गरठे है। ऐसा हागे वर आए पी िशुइच वर परुरेद, शिव वर हब बटूरे है, अप 
आपोध है प्रहिरेदत ये हो भी क्रालिडाएं खुला गहीं है। हवा पदूगाने के तिईर 
प्रतिरेश्त थे भारतीरों की बार फ्रताशों (३ नऋाइशाओ भौर उतहों मरशोंदाति 
है बिये पपपुक्त शिक्षानदर्गग का विशेषत होता चादर था । 


परिदिष्ट 


तालिका १ 
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नोट--कीध्टक की संख्यायें प्रतिशत ब्यक्त करती हैं । (अ) संच्यायें १६६१-६२ 
को हैं। (व) ससूयायें अनुमानित हैं। (स) संख्यायें १६६४-६५ की हैं। (द) सस्यायें 


१६६३-६४ दी हैं। 


हद 


१३ 


श्ध्र शिक्षा-आंयोग : कोठारी कमौशन (सुकाव और समीर 


तालिका २ 


प्रस्तावित छात्र-संख्या १६६०-६१ से १६८५-८६ तक 
(संल्याएँ हजारों मे) 
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